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 639  विभिनन  राज्यों  में  चारे  की  कमी  580 Shortage  of  Fodder  in  various  states

 640  राजस्थान  में  सुखा  Drought  in  Rajasthan  381

 641  नैनीताल  जिले  के  गूलर भोज  Wretcohed  conditions  of  cows  in  Gularbhoj

 Gosadan  of  Nainital  District  581-582 गो सदन  में  गायों  की

 दया

 ba el 642  सूखे  के  कारण  रा  जर  a  iey  में  Deficit  of  Foodgrains  in  Rajasthan  due  to
 582 अनाज  की  कसी  drought

 (५
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 643  दक्षिणा  पटेल  दिल्ली  Assurance  given  to  allottee  of  plots  of  South

 Patel  Nagar,  Delhi  aoe  582-583
 के  प्लाटो ंके  अलॉटियों

 को  feat  गया  आश्वासन

 644  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  Central  Government  Employees  token

 strike  583
 की  सांकेतिक  हड़ताल

 645  पूर्वी  पाकिस्तान  &  भाये  Rehabilitation  of  Dispalced  persons  from

 East  Pakistan  583-585
 विस्थापित  व्यक्तियों  का

 पुनर्वास

 646  दिल्ली  में  गेहूं  की  कीमतों  में  Rise  in  wheat  price  in  DeJhi  585

 वृद्धि

 385-586 647  बिहार  के  तिरहुत  डिविजन  Locust  invasion  in  Tirhut  Division  of  Bihar,.

 में  टिड्डियों  का  arena

 648  उवेंरकों  के  मूल्य  में  aha
 Rise  in  price  of  Fertilizers  586-587

 587 649  घान  का  उत्पादन कौर  उस  Paddy  Production  and  Procurement

 की  वसूली

 650  इन्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  Second  Unit  of  Indian  Telephone  Industries  588

 का  दूसरा  कारखाना

 Factory  for  mannfactore Mahuravrure  of  Telecommunic 651  राजस्थान  में  दूर  संचार
 tions  uipment  in  Rajasthan  e  388

 उपकरणों  का  निर्माण

 का  कारखाना

 652  वनस्पति  की  बिक्री  तथा  Sale  and  distribution  of  Vanaspati  589

 वितरण

 653  राजस्थान  में  चारे  की  कमी  589-590
 Shortage

 of  Fodder  in
 Rajasthan

 654  खाद्यान्नों  को  गोदामों  में  Storage  of  Foodgrains  590~391

 रखना

 Casbewnut  Industry  59} 655  काजू  उद्योग

 656  बिशेष  प्रकार के  धान  का  Development  of  a  particular  variety  391-597

 किस्म  का  तयार  करना

 (ix)
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 592 657  भा साम  में  सुखे  के  कारण  Loss  of  Food  Crops  by  Drought  in  Assam

 खाद्य  फसलों  की  क्षति

 Rise  in  Vanaspati  Prices  in  Delh  काक  592 658  दिल्ली  में  वनस्पति  के  मूल्यों

 में  वृद्धि

 659  तारा  सहकारी  गृह-निर्माण
 Tara  Cooperative  House  Building  Society,

 New  Delhi  e  om  59 ने
 नई  दिल्ली

 :  660  कृषि  मूल्य  आयोग  Agricultural  Prices  Commission  oe  593-594

 661  सधन  खेती  तथा  पैकेज  Intensive  Agriculture  and  Package
 .  eee  594

 कार्यक्रम  Programmes

 662  डाक  व  तार  विभाग  में  Re.  Imbrusement  of  Medical  claims  in  P.  &  T.
 594-595 Departments  oer

 चिकित्सा  व्यय  की  प्रति  पूति

 के  दावे  Import  of  Foodgrains  eee  595-596

 663  अनाज  का  आयात  Employees  Provident  Fund  of  M/s  Reliance
 597 Construction  (Pvt.)  Ltd.

 664  धमाके  रिलायन्स  कंस्ट्रक्शन

 लिमिटेड  की

 कमंचारी  भविष्य  निधि

 ,  665  हट्टी  taal  खान  कमंचारी  Demands  of  the  Hutti  Gold  Mines  Employees

 Association  ce  ~  597-598
 संस्था  की  मांगें

 666  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  Action  against  ए  &  T  Employees  for  partici-

 pation  in  strike  =  598-599 डाक  तथा  तार

 रियों  के  frag  कार्यवाही

 eae  599-600 667  गेहूँ  का  मुल्य  Price  of  Wheat

 Committee  on  Food  Storage,  Handling  and 668  भनाज  को  संग्रह
 |  600

 अनाज  के  उतारने-चढ़ाने
 Transit  Loss

 तथा  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  पर  ले  जाने  में

 होने  वाली  हानि  संबंधी

 समिति

 669  औद्योगिक  कर्मचारियों  की  Report  of  ४०८08  Group  on  Family  Pension

 पारिवारिक  पेन्शन  to  Industrial  workers  vue  1

 ray
 ea

 करी  दल  का

 प्री आवेदन

 {x}
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 670  अन्दमान  फारेस्ट  यूनियन  Demands  of  the  Andaman  Forest  Union  and

 ए  W  D  Workers’  Union  601
 और

 विकास  युनियन  की  मांगें

 671  अन्दमान  तथा  निकोबार  Report  of  Minimum  Wage  Advisory  Committee  for

 Andaman  &  Nicobar  Island  eee  e  602
 द्वीप  समूह  संबंधी  न्यूनतम

 मजूरी  सलाहकार  समिति

 का  प्रतिवेदन

 672  केरल  में  मत्स्य  पालन  उद्योग  lonme Fisheries  Deve.  Pe  ot  in  Kerala  e  602-603
 का  विकास

 673  वनस्पति  के  मुल्यों  में  वृद्धि  Increase  in  Vanaspati  Prices  een  चि  603

 674  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  Laying  off  of  Durgapur  Steel  Plant  Workers...  603.

 कर्मचारियों  को  जबरी

 gel

 Drought  in  Mysore  oe  603-605 675  मैसूर  में  अकाल

 676  कृषि  विज्ञान  स्नातक  Graduates  in  Agricultural  Science  e  605

 677  गौ-संरक्षण  समिति  Cow  Protection  Committee  ee  105-606

 678  टेलीफोन  के  सामान  ak  Production  of  Telephone  Stores
 and

 उपकरण  का  उत्पादन  equipments  606

 679  ब्रिटेन  द्वारा  भारत  को  Gift  of  Fertilizers  to  India  from  U.K.  606-607

 उर्वरकों  का  उपहार

 680  पुरानी  लाजपत  राय  Shops  in  old  Lajpat  Rai  Market,  Delhi  607

 दिल्ली  में  दुकानें

 681  जोधपुर  तार  इंजीनियरी  T.A.  Bills  in  Jodhpur  Telegraph  Engineering

 डिवीजन  में  यात्रा  भत्ता
 Division  607

 बिल

 682
 जोधपुर  तार  इंजीनियरी  Jodhpur  Telegraph  Engineering  Division  608

 डिवीजन

 Mioor  Irrigation  facilities  in  Bihar  608 883  बिहार  में  छोटी  सिचाई  की

 सुविधाएं

 (xi)
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 684  मालिक  उपज  देने  वाली  Cultivation  of  high  yielding  varieties  of

 Foodgrains
 किस्म  के  बीजों  की  खेती

 Cultivation  ef  high  yielding  varieties  of
 685  अधिक  उपज  देने  वाली

 .  609-610

 किस्म  के  अनाजों  के
 Foodgrains  seed

 बीजों  की  खेती

 610
 686  खाद्यान्नों  का  समाहार  मुल्य  Procurement  prices  of  Foodgrains

 Rice  Mills  in  U.P.  eas  610-611
 687  उत्तर  प्रदेश  में  चावल  मिलें

 611
 688  कुल  खोदने  के  लिये  खाद्य  F.A.O,  Aid  to  India  for  digging  of  wells  eee

 तथा  कृषि  संगठन  द्वारा

 भारत  को  सहायता

 611-612 689  कुक्कुट  टीकों  के  लिये  Freeze  Drying  Machines  for  Poultry  Vaccine

 करण  दूषित

 ड्राइंग  )  मशीने

 690  मत्स्य  पालन  विकास  का  |  612-613
 Fisheries  Development  Crash  Programme

 जोरदार  कार्यक्रम

 692  मध्य  प्रदेश  में  बेरोजगार  Unemployment  in  M.P.  oe  613-614

 व्यक्ति

 693  हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  Action  taken  against  P  &  1  Employees  who

 *  ore  614-615
 डाक  व  तार  तमंचा  रियों  participated  in  strike

 के  विरुद्ध  कार्यवाही

 694  पोस्टमास्टर  the  Po  615-616 Office  of  tug  re  st  Master  General,  Ambala  ..

 अम्बाला  का  कार्यालय

 616
 695  haze  अधिनियम  का  Violations  of  Factory  Act  eee

 उल्लंघन

 696  भूमि  पर  गेर-कानूनी  कब्जा  Iilegal  Occupation  af  Land  616-617

 697  खाद्यान्नों  की  क्षति  617
 Damage  of  Foodgrains

 698  उत्तर  प्रदेश
 में  अनुसूचित  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 Employees  in  U.P.  om  aoe  617-618
 जातियों  तथा  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के

 कोंचा री

 (xii)
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 618 699  अनुसूचित  जातियों  तथा  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  M.  Ps,

 अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के  चक  सदस्य

 700  हिन्दुस्तान  व्हील्स  कम्पनी  Closure  of  Hindustan  Vehicles  Co.  Ltd.  618-619

 लिमिटेड  का  बन्द  हो

 जाना

 701  बिलों  का  भुगतान  न  किये  Mi | ह  sconnection  of  Telephones  in  case  of

 619 जाने  के  कारण  टेलीफोन  Nonpayment  of  Bills

 कनेक्शन  का  काट  दिया

 जाना

 702  हड़ताल  के  कारण  डाक  fi ह Ef.  ect  ont  he  working  of  P  &  T  Department
 तथा  तार  विभाग  के  काम  due  to  strike  619-620

 पर  प्रभाव

 703  सालनपुर  कोयला  खान  में  A  ad हा  ident  in  Salanpur  Colliery  620-621

 दुर्घटना

 Commemorative  Stamp  in  Memory  of 704  विद्यापति  की
 स्मृति

 में  डाक

 टिकट  Vidyapati  621

 705  अनाज  की  प्रति-व्यक्ति
 Per-capita  availability  of  cereals  621-622

 लापता

 706  बढ़ी  हुई  डाक  दरों  से  आय  Income  from  enhanced  Postel  rates  +  622

 707  बेरोजगार  ब्यक्ति
 Un-employed  persons  6  22-623

 708  मजूरी  ats  तथा  Criteria  for  setting  up  wage  Boards  and

 केशों  को  स्थापित  Tribunals  623

 करने  के  लिये  कसौटी

 709  aa  में  नलकूपों  का  खोदा  623624 Sinking  of  Tube  wells  in  the  country  .

 जाना

 7110  डाक  तथा  तार  विभाग  में  Re-imbursement  of  Medi
 cal

 Bills  in  P  &  T
 Department  624 चिकित्सा  सम्बन्धी  व्यय

 की  प्रतिपूर्ति  के  दावे

 (xiii  )
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारी/ फ 1117187५  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 111  राजस्थान  विधान  समा  के  Bungling  of  votes  in  Mertha  Vidhan  Sabha

 Constituency  in  Rajasthan  .  624-625
 मेड़ता  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 मतों  का  हेर-फेर

 712  रूसी  ट्रैक्टरों  का  आयात  Import  of  Russian  Tractors  oes  625

 Delhi  Milk  Scheme  ae  626 713  दिल्ली  gra  योजना

 f  PI
 714  कृषि  ऋण  की  भावइ्यकताओं  Use  0  द  म  & ri  4  80  Funds  to  meet  the  Agricultural

 credit  requirements  कल्क  .  626-627
 को  पुरा  करने  के  लिये

 480  के  घन  का

 प्रयोग

 715  भण्डागार  क्षमता  का  निर्माण  Constructio  n  प्  ot of  St,  one  oe  62
 orage  Capacity

 716  श्री  लंका  को  टेलीप्रिटरों  का  627-628 Export  of  Teleprinters  to  Ceylon

 faata

 717  इन्डियन  टेलीफोन  इन्डस्ट्रीज  Indian  Telephone  Industries  628

 718  गुड़  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  Control  on  Gur  prices  on  628-629

 719  आयल  इंडिया  (  लिमिटेड )  Witl ६1  1  ndia  (Ltd),  Duliajan  aoe  oe  629

 दुलि या जन

 720  घायल  इन्डिया  लिमिटेड  में  Strike  in  Oil  India,  Ltd  629-030

 हड़ताल

 721  gear  में
 टेलीफोन  तथा  तार  Defective  working  of  Telephone  and:  Telegram

 arrangements  in  Monghyr  eee  630 को  व्यवस्था

 722  मध्य  प्रदेश  में  निंदा  बेसिन  630-631 Land  Cultivation  io
 Narmada  Basin  in  M.P.

 में  भूमि  पर  खेती

 723  नजरबाग  कर्मचारी  राज्य  Nazarbagh  Employees  State  Insurance

 बीमा  लखनऊ  Dispensary,  Lucknow  e  631

 724  आंध्र  प्रदेश  में  कर्मचारी
 Employees  State  Insurance  Dispensaries  in

 राज्य  बीमा  श्रौषघालय  01018  Pradesh  631-632

 125  उत्तर  प्रदेश  में  कमंचारी  ees  State  Insurance  Dispensaries  in

 राज्य  बीमा  भौषघालय  Uttar  Pradesh  +  632-633

 (xiv)
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 726  राज्यों  को  चीनी  को  633-634 Sugar  requirements  of  States

 दिक्कतों

 727  इटावा  में  अल्लाहु  स्थित  634-635 Kaushalpuri  Farm,  Achhalda,  Etawah

 कौशलपुरी  काम

 728  इटावा  के  जिला  अधिकारियों  Expenditure  on  Communication  message  by
 District  Authorities  of  Etawah  635

 द्वारा  संचार  संदेशों  पर

 व्यय

 729  कमंचारी  बीमा  निगम  Reservation  of  Class  है  and  III  Posts  for

 में  अनुसूचित  जातियों  के  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  in

 the  Employees  State  Insurance  Corpo-
 सदस्यों  के  लिये  द्वितीय  tation  one  eee  635

 तथा  तृतीय  श्रेणी  के

 सुरक्षित  पद

 130  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  Land  KACTO Refa:  Tms  in  various  States  oo  636-638

 सुधार

 731  केरल  में  बेरोजगार  बीड़ी  Un-employed  Bedi  '
 orkers  in  Kerala  ote  638-639

 कर्मचारी

 732  उत्तर  प्रदेश  में  ग्राम  Area  of  land  under  Gram  Samaj,  Co-opera-

 सहकारी  समितियों  तथा  tive  Societies  and  Forest  Department  in
 U.P.  .  eo  639

 वन  के  अधीन

 भूमि  का  age

 133  मथुरा  जिले  में  शेरगढ़  और  Allotment  of  land  to  Landless  labourers  of

 arena  के  भूमिहीन  Shergarh  and  Naubjhil  in  Mathura

 District  *  639-640 श्रमिकों  को  भूमि  का

 आवंटन

 734  जापान  से  चावल का  आयात  Import  of  rice  from  Japan  .  640

 735  मैसूर  के  जंगलों  में  हिंड  पेस्ट  Rinderpest  Epidemic  in  Mysore  Forests  640-641

 (Iz  की  महामारी

 १36  आसाम  में  अनाज  की  कमी  Sbortage  of  Foodgrains  in  Assam  .  oe  641

 737  सरकारी  उपक्रमों  में  हडताल  Ban  on  Strike  in  Public  Undertakings  641-642

 पर  प्रतिबन्ध

 (xv)
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 642
 738  अनाज  का  मंडी  में  पहुँचना

 Arrival  of  Foodgrains  in  the  Market  ...

 Wheat  from  Australia  कि  के  की  612-643
 739  आस्ट्रेलिया  से  गेहूं

 740  भूमिहीन  तथा  खेतीहर  मज  Need  based  wage  of  Landless  and  Agricul-
 tural  labourers  oer  643

 दरों  की  आवश्यकता  पर

 आधारित  मजूरी

 643-644 741  विधायकों  की  गोष्ठी  Seminar  of  Legislators

 स्लेट  पेंसिल 742  मंदसौर  के  Employees  working  in  Stlate  Pencil  Manufac-

 निर्माण  कारखानों  में  turing  Factories  in  Mandsaur  _  644

 काम  करने  वाले  कमंचारी
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK-SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED
 VERSION)

 लोक-सभा

 LOK-SABHA

 14  नवम्बर  1968/23  1890

 Thursday,  November  14,  1968/Kartika  23,  1890  (Saku)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok-Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासोन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Drought  Conditions  in  U.

 *91.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Shri  Yajna  Datt  Sharma  !

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  the  Districts  of  U.  affected  by  drought  and  the  percentage  of
 crops  destroyed  as  a  result  thereof;

 (b)  the  steps  taken  to  provide  relief  to  the  drought-stricken  people;
 and

 (c)  whether  special  concessions  would  be  given  for  the  installation  of  new  tube
 wells  ?

 सर्वाधिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब
 :  उत्तर  प्रदेश  के  निम्नलिखित  जिलों  में  सुखे  की  स्थिति  है  :--

 बांदा

 वाराणसी

 मिरजापुर
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 जौनपुर

 गाजीपुर

 आजमगढ़

 न  दी  ह  -  अ  थी  4
 प्रतापगढ़  और  इल  नाबाद  |

 गति विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंफसलों  की  क्ष  त  18  प्रतिशत  से  100  प्रतिशत  के  बीच है  ।

 राज्य  सरकार  ने  स्थानीय  अधिकारियों  को  मुफ्त  सहायता  के  लिए  38,84,300

 रपये  और  संकट  तकावी  के  लिए  88,00,000  रुपये  दिये  हैं  ।  आवश्यकता  पड़ने  पर  और  राशि

 का  आवंटन  किया  जाएगा  |

 (71)  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  प्राइवेट  नलकूप  के  बारे  में  कोई  विशेष  रियायतें  देने  का

 विचार  नहीं  है  लेकिन  प्राइवेट  नलकूपों  को  बिजली  देने  का  लक्ष्य  बढ़ाया  गया  है  ।  किसान

 कूप  लगाने  के  लिए  भूमि  बन्धक  बे  कृपि  रिफाइनरी  निगम  और  कृति-उद्योग  निगम  से  भी

 ऋणी  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 the  number  of  tubewells  sunk  by Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  May  I  know

 Government  so  far  in  the  states  enumerated  by  him  and  how  many  of  them,  are  working
 and  how  many  are  not  working  along  with  the  ceasons  therefor  ?

 थी  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मेरे  पास  जिलावार  ais  नहीं  हैं  ।  परन्तु  मैं  कह  सकता  हूं  कि

 उत्तर  प्रदेश  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जहां  प्रतिवर्ष  सबसे  अधिक  नलकूप  लगाए  जाते  हैं  और

 राज्य  सरकार  के  पास  एक  अच्छा  नलकूप  संगठन  है  जो  नलकप  लगाने  के  क्राम  की  अच्छी  तरह

 निगरानी  करता  है  |

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  According  to  the  estimates  of  Scientists,  there  is  abuo-

 dance  of  underground  water  in  the  area  falling  between  the  Ganga  and  the  Yamuna

 rivers  Inspite  of  this,  drought  conditions  are  prevailing  there  May  I  know  what  steps
 Government  have  taken  to  make  use  of  the  underground  water  available  there  ?  Will

 Government  solve  this  problem  itself  or  Jeave  it  for  some  other  Government  to  solve  ?

 at  ्रन्नाता हिब  शिन्दे :  चालू  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  570  80000

 खुले  मुह  वाले  90,000  छिद्र  लगभग  25000  बिजली  के  पम्प  और  20,000

 गर-सरकारी  कूए  खोदने  का  कार्यक्रम  है  ।  यदि  इतने  अच्छे  कार्यक्रम  में  वे  कुछ  और  सुधार

 लाना  चाहते  हैं  तो  वे  अपने  सुभाव  दे  सकते  हैं  ।

 Shri  Jharkande  Rai  The  Patel  commission  was  set  up  to  go  into  the  question  of

 the  development  of  the  eastern  region  of  U.  P.,  particularly  to  lay  more  emphasis.  on  the

 irrigational  facilities  Gorernment  took  some  action  on  the  report  of  the  Commission

 but  due  to  some  reason  the  work  was  stopped  later  on  May  I  know  whether  Govern

 ment  intend  to  implement  the  recommendations  of  the  Patel  Commission  fully  so  that  the

 problem  of  drought  in  the  eastern  districts  of  U.  during  the  last  four  years  could  be

 solved  ?
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 श श्री  श्रन्नासाहिद  शिन्दे  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सहायता  कार्य  के  लिए  जो  उपाय  किये

 जा  रहे  उनका  मैं  उल्लेख  कर  चुका  हूं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  पटेल  अयोग  के  बारे  में

 कारी  चाहते  हैं  तो  वे  पर्याप्त  सुचना  ताकि  राज्य  सरकार  से  यह  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 Awadesh  Chandra  Singh  Is  some  concession  other  than  loan  given  to  persons  desi-
 ous  of  sinking  personal  tubewells  in  these  districts  and  if  so,  the  nature  thereof  ?

 श्री  श्रत्नाताहिब  शिन्दे  :  इस  समय  निजी  नलकूप  लगाने  के  लिये  कोई  पथ-सहायता  नहीं

 दी
 जाती

 है
 परन्तु  उन  कृषकों  को  जिनके  पास  10  एकड़  से  कम  भूमि  कुछ  अरे-सहायता  दी

 जाती

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  name  of  Gonda  is  not  there  in  the  list  of  districts
 mentioned  by  him  I  represent  Gonda  in  this  House  A  part  of  Gonda  district  isin  the
 grip  of  drought  and  the  plight  of  the  farmers  is  very  miserable  there  I  want  to  know  the

 included  in  it  ?
 basis  oo  which  this  information  has  bzen  collected.  Why  all  the  districts  have  not  been

 at  श्रन्नासा हिब  शिन्दे  :  हमने  यह  wet  राज्य  सरकार  को  भेजा  था  और  राज्य  सरकार

 की  सुचना  के  आधार  पर  मैंने  जिलों  के  नाम  लिए  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  जिस  क्षेत्र  का  उल्लेख

 लिए  अनुरोध  करू  गा  । किया है
 उसके  बारे  में  मै  राज्य  सरक्तार  को  सूचना  भेजने के

 जहां  तक  नलकूपों  को  चालू  करने  का  सम्बन्ध  है
 यह

 सच  है  कि  यदि  हम  नलकूप  लगायें
 और  उन्हें  न  चलायें  तो  वह  खर्च  बेकार  का  as  हो  जाता है  ।  मेरे  मंत्रालय  ने

 इस

 ओर  ध्यान

 दिया  है  और  हमने  राज्य  सरकार  से  इसको  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देने  के  लिये  कहा है  ।

 Shri  ै  chal  Singh:  May  I  know  the  number  of  tubewells  sunk  in  Agra  and  Mathura
 during  the  last  three  years  ?

 ott  अन्नालाहिब  शिन्दे  :  मैं  निविष्ट  जिलों  के  बारे  में  उत्तर  नहीं  दे  सक

 Shri  Shiv  Charan  Lal:  Govt,  officials  are  stopping  the  few  (ubewells  sunk  in
 Ferozabad  district  by  stealing  certain  things  therefrom.  More  tubewells  should

 be  sunk
 there,  which  is  a  drought  affected  area,

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  जो  कुछ  कह  चुका  उससे  अधिक  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Is  it  a  fact  that  farmers  are  given  Joans  by  banks  for
 sinking  tubewells  after  ascertaining  from  them  that  they  have  undergone  vasectomy
 operation  ?

 श्री  श्रस्तासाहिब  शिन्दे  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  जानकारी  सही  है  ।  वास्तव  में

 सहायता  के  लिये  अधिक  उदारता पूर्ण  संस्थाओं  के  माध्यम  से  धन  दिया  जा  रहा  भूमि

 विकास  बंक  क़षि  उद्योग  निगम  है  और  हम  अन्य  बैंकों  को  भी  नलकूपों  के  लिए  उदारता

 gan  मध्यावधि  ऋण  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  ।

 Sbri  Chandrika  Ram  :  The  name  of  Ballia  has  been  151.0  out  of  the  list  of  districts
 enumerated  by  the  hon.  Minister  This  area  h  been  affected  by  drought
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 Mr.  Speaker  :  That  will  also  be  seen

 श्री  श्रन्तासाहिब  शिन्दे  :  अगस्त  के  अन्त  तक  तथा  सितम्बर  के  आरम्भ  में  वर्षा  नहीं  हुई

 थी  ।  उसके  बाद  उत्तर  प्रदेश  के  अनेक  मागों  में  बड़े  पैमाने  पर  वर्षा  हुई  है  और  स्थिति  में  काफी

 सुधार  हुआ  हैं  ।

 एम०  सोलंकी  :  गुजरात  के  कुछ  जिलों  में  भी  सुखा  पड़ा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  है  ।

 Smugg}ing  Of  Russian  Sugar  Into  India  From  Nepal

 *94,  Shri  Bibhuti  Mishra  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Jarge  quantity  of  Russian  sugar  is  being  smuggled  into

 Champaran  District  (Bihar)  from  Nepal  for  the  last  months

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  this  sugar  is  being  carried  to  several  parts  of

 Bihar  and  West  Bengal;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  the  Central  Government  in  this  regard  ?

 me

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 :  और  जी  हां  चेकोस्लोवाकिया  और  पोलैंड  में  निमित  चीनी  की  कुछ

 मात्रा  sn  बिहार  के  चम्पा रन  जिले  में  चोरी-छिपे  ले  जाते  समय  पकड़ी  गई  है  ।  यह  पता

 नहीं  कि  ag  चीनी  पश्चिमी  बंगाल  ले  जाई  गई  है  या  नहीं  ।  लेकिन  रूस  और  अन्य  तीसरे  देश

 में  बनी  कुछ  चोरी  छिपे  लाई  गई  चोनी  बिहार  राज्य  के  दूसरे  भागों  में  भी  पकड़ी  गई  है  ।

 (7)  केन्द्रीय  आबकारी  प्राधिकारियों  ने  इसे  रोकने  के  लिए  चलते-फिरते  aaa  में  और

 भी  तेजी  ला  दी  है  ate  सीमान्त  पर  स्थित  निगरानी  चौकियों  पर  नियुक्त  अधिकारियों  को

 सावधान  रहने  के  लिए  सड़क  कर  दिया  गया  है  ।

 Shri  Bihhuti  Mishra  Inspite  of  all  these  efforts,  smuggling  of  sugar  into  ndia  is
 rampant,  which  has  adverse  ८  ffect  on  the  sale  of  Indian  sugar  May  I  know  the  steps  be-

 ing  taken  by  Governinent  to  check  smuggling  on  West  Bengal  and  U.  P.  borders  ?

 थ्रो  श्रन्तासा टस  fat  कोई  मी  प्रयत्न  वत  प्रतिशत  त्रुटिहीन  नहीं  हो  सकता  ।  हमने

 सीमान्त  चौकियों  पर  निगरानी  कड़ी  कर  दी
 है  ।  हमारे  देश  में  चीनी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो

 जाने  पर  इस  चोर  वाजारी  से  अधिक  लाभ  न  ह  के  कारण  यह  तस्करी  स्वतः  ही  बन्द  हो

 जायेगी  ।  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  अधिक  होने  की  आशा  है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  द  may  inform  the  hon.  Minister  (hat  811  the  steps  taken  so  for
 by  Government  are  inadequate.  The  Excise  Department  allows  the  suvar  to  be  smuggled
 when  the  palms  of  its  authorities  are  greased  MayI  know  the  steps  propased  to  be

 ken  by  Government  to  check  it,  so  that  the  sale  of  Indian  sugar  is  pushed  up  ?

 att  श्रन्तनासाहिंब  शिन्द े:  हुम  केन्द्रीय
 उत्पादन  |  शुल्क  विभाग  के

 मधघिकारियों  का  ध्यान

 इसकी  भोर  भाकंबित  करेंगे  भौर  इस
 सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  करेंगे  |
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 Shri  George  Fernandes  Rossia,  Poland,  Czechoslovakia  are  all  communist

 countries,  If  their  sugar  is  being  smuggled  into  India  through  Nepal,  we  should  have

 drawn  their  attention  towards  it.  May  I  know  whether  our  Government  have  sent

 communications  to  those  countries  seeking  their  help  in  checking  this  kind  of
 smuggling  ?

 श्री  श्रन्नासा हिच  शिन्दे  :  समझ  में  आता  कि  माननीय  सदस्य  को  vat  जानकारी

 कहां  से  मिल  जाती  है  ।  उन  देशों  में  अपनी  चीनी  किसी  भी  गेर-सरकारी  कम्पनी  को  बेचने  से

 कोई  मना  नहीं  कर  सकता  है  ।

 भ्रामक  महोदय  :  वे  अपना  व्यापार  चलाता  हैं  ।

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  हां  ।  गर-सरकारी  पक्ष  अपना  व्यापार  करते  हैं  ।  जो  चीनी

 पकड़ी  गई  है  वह  मूलतः  इन  देशों  की  ही  है  ।

 Sbri  George  Fernandes  :  That  is  no  answer  my  question,  The  answer  given  by
 him  is  not  satisfactory.

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैंने  sea  सभा  लिया  है  ।  बात  यह  है  कि  रूसी  सरकार  मेर-सरकारी

 पक्षों  को  सरकारी  तौर  पर  चीनी  बेचती  और  वे  पक्ष  इस  प्रकार  का  व्यापार  करते  हैं  ।  मन्त्री

 महोदय  का  उत्तर  यही  है  ।

 Shri  Mrityanjay  Prasad:  I  have  seen  sugar  of  Chinese  origin  in  my  own  village
 which  has  different  colour,  Not  only  sugar  but  other  things  are  also,  being  smugzled  into
 India.  So  long  we  do  not  tighten  our  excise  check  posts,  it  cannot  be  checked,  May  I
 know  the  steps  being  taken  in  this  dire:tion  ?

 श्री  श्रन्नासाहिब  शिन्दे  :  मैं  अभी  कह  चुका हूँ  कि  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  वरिष्ठ

 अधिकारियों  का  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  जायेगा  और  वे  निश्चय  ही  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस

 कार्यवाही  करेंगे  1

 Shrimati  Tarkeshwari  51019  Excise  officials  or  check  posts  cannot  check  smuggling
 which  is  taking  place  through  the  borders  फ  Nepal.  I  think  this  matter  should  be

 throughly  discussed  with  the  Government  of  Nepal.  Cur  Government  had  also  consi-
 dered  on  these  linzs.  May  know  whether  Government  have  initiated  talks  on  this
 matter  with  Nepal  Government;  and  if  so,  the  result  thereof  ?

 श्री  झन्ना साहिब  शिन्दे  :  जहां  तक  भारत  और  नेपाल  के  बीच  के  व्यापारिक  सम्बन्धों  की

 बात  है  दोनों  देशों  के  बीच  उन  वस्तुओं  को  निर्बाध  रूप
 से  लाया  लेजाया  जा  जिनका

 उत्पादन  मूल  रूप  से  भारत  और  नेपाल  में  होता
 है  ।  जो  वस्तुए  अन्य  देशों  में  निमित  हुई

 उनके  आयात  और  निर्यात  पर  पाबन्दी  है  |  तस्कर  व्यापारी  की  समस्या  पर  सरकार  विचार

 कर  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्या  के  सुभाव  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 थी  हेम  भारत-नेपाल  सीमा  पर  कोई  आयात-निर्यात  सम्बन्धी  बन्धन  नहीं

 इसलिए  सरकार  इस  सीमा  पर  से  होने  वाले  तस्कर  व्यापार  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  सीधे

 नेपाल  सरकार  से  बात  क्यों  नहीं  करती  ?
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 श्री  श्रन्नासा  ea  शिन्दे  ह  में  माननीय  स हग  द  क  ल द्य  का  सु
 भावर  प a  |  द  दि

 उका  क  Sash
 ह  ने  Meg  उत्पादन  मुल्क

 अधिकारी  के  पास  भेज  दूगा  ।

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  में  स्थिति  स्पष्ट  करना

 चाहूंगा  |  भारत  और  चीन  के  बीच  व्यापारिक  सम्बन्धों  ने  इस  मामले  को  अधिक  जटिल  बना

 दिया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  नेपाल  सरकार  से  भी  बातचीत  की  गई  है  और  हम  ऐसा  प्रयास  कर से

 रहे  जिससे  इस  प्रकार  का  तस्कर  व्यापार  बन्द  हो  जाये  |  प्रत्य  देशों  में  निमित  वस्तुओं  के

 भारत  को  निर्यात  के  लिये  नेपाल  सरकार  अनुमति  नहीं  देवी  ।  वे  वस्तुएं  नेपाल  में  निमित

 वस्तुओं  के  रूप  से  भारत  में  आती  हैं  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  इस  सीमा  पर  चुंगी  विभाग  की

 चौकियां  कम  और  हमें  उनकी  संख्या  बढ़ानी  होगी  ।  साथ  ही  नेपाल  के  साथ  भी  हमें

 पूर्ण  सम्बन्ध  बनाये  रखने  हैं  |

 श्री  हेम  नेपाल  के  साथ  तो  हम  मंत्री पुर  सम्बन्ध  चाहते  परन्तु  इसकी  प्राण

 में  तस्कर  व्यापार  की  वृद्धि  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  नेपाल  पर  दोषारोपण  की

 बजाय  हमें  झपने  आपकों  ही  इसके  लिये  दोषी  चाहिये  ।

 गेर-पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  मजूरी  ae  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति

 #95,  शी  रा०  थी  हेम  बसता  :

 थी  बे०  Fo  दास  चौधरी  :  श्री  रा०  कौ०  अमीन  :

 शनी  विश्वनाथ  पाण्डेय  : श्री  एस०  पी०  राममूर्ति  :

 श्री  जलावन  :  श्री  लोंकटासुब्बया

 थी  रा  रा०  fag  देव  :  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  छः  समाचार  पत्रों  में  गैर-पत्रकारों  के  लिए  मजूरी

 बोर्ड  के  पंचाट  की  क्रियास्विति  के  बारे  में  विवाद  को  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  को  निर्दिष्ट  करने

 का  निर्णय  किया

 यदि  gi,  तो  इन  समाचार  पत्रों  के  नाम  क्या

 न्यायाधिकरण  के  निर्देश-पद  क्या  हैं  तथा  अन्य  समाचार  पत्रों  के  बारे  में  क्या

 स्थिति

 कया  नियोजकों  ने  मजूरी  नोड  की  सिफ़ारिशों  क्रियान्वित  कर  दी

 (=)  यदि  तो  कितने  प्रतिशत  नियोजकों  और

 at क्या  हड़ताल  करने  बाले  कमंचा  रियों  को  हड़ताल  नी  अवधि  की  aga  दी

 गई  है
 ?

 aa  तथा  पुनर्वास  मंत्री  att  जय सुखलाल  :  से  (71)  17  1968

 1968  को  विवाद  न्याय-निरंक  के  लिये  भेजने  के  बारे  में  सरकार  के  आदेशों
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 की  प्रतिलिपियां  सदन  की  मेज  पर  रखी  गई  में  रखा  गया  देखिये  संख्या

 एल०  टो०  2089/68]  ।  इन  दो  निंदकों  में  आये  हुये  समाचार-पत्रों  के  नाम  और

 निरंक  को  भेजे  गये  विवादों  के  नाम  इन  आदेशों  में  दिये  गये  हैं  ।

 से  गर-पत्रकारों  के  लिये  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  न  होने

 के  बारे  में  उठे  हुए  विवाद  से  सम्बद्ध  हड़ताल  केवल  पहनी  से  तीसरी  श्रेणी  के  अन्तर्गत  कराने

 वाले  समाचार-पत्रों  तक  सीमित  थी  ।  जहां  तक  अन्य  नव्या  के  समाचार-पत्रों  का  सम्बन्ध

 मामले  का  आपसी  समझौते  से  निर्णय  किया  जा  सकता  है  ।  मजूरी  बोर्ड
 '

 की  सिफारिशों  को

 लागू  करने  का  काम  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जा  रहा  जो  इस  मामले  में  आवश्यक

 वाही  कर  रहे  हैं  ।  फिर  भी  कार्यान्वित  में  प्रगति  के  बारे  में  पूर्ण  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 किसी  नियोजक  ने  हड़ताल  की  अवधि  की  मारी  दी  इस  बारे  में  सरक।र  के

 पास  कोई  सूचना  नहीं
 है  ।

 शी  र०  बरुआ  Tfreafa bres  yen मजूरी  बो  की  सिफारिशों  क्रिया  जानबवूभककफर  त्यों  पीछे

 डाली  जा  रही  है  या  उसमें  विलम्ब  किया  जा  रहा
 है  ।  सरकार  ऐसा  प्रयास  क्यों  नहीं  करती

 जिससे  इन  सिफारिशों  को  शीघ्र  क्रियान्वित  किया  जा  सके  ?

 समाचारपत्रों श्री  हाथो  मालिकों  तथा  कर्मचारियों  के  बीच  यह  विवाद  बहुत

 लम्बे  समय  से  चला  आ  रहा  है  ।  गर्त  में  पारस्परिक  समझौते  के  आधार  पर  इस  मामले  को

 पंचनिर्णय  के  लिए  सौंप  दिया  गया  ।  जहां  तक  अन्य  मजूरी  बोर्डों  के  प्रतिवेदनों  का  सम्बन्ध  है

 उनके  बारे  में  सरकार  कार्यवाही  कर  रही
 है  ।

 ध  श्री  Wo  बरा :  समाचार  पत्र  मालिकों  तथा  कमंचारियों  के  बीच  मजूरी  बोर्ड  के

 निराये  के  पश्चात  हुई  लम्बी  वार्ता  को  ध्यान  में  रखते  जिसमे  क्रिया-प्रतिक्रिया
 का

 प्रक्रम

 चला  ।  सरकार  कोई  ऐसी  व्यवस्था  करेगी  जो  मजूरी  बोर्ड  के  निर्णयों  को  शीघ्र  ही

 क्रियान्वित  करा  सके  ?

 श्री  हाथो  चू  कि  मजूरी  बोर्डों  की  स्थिति  सांविधिक  नहीं  होती  इसीलिए  ऐसा  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  व्यवस्था  मालिकों  को  मजूरी  बोड़  के

 निर्णयों  को  लागू  करने  के  लिए  सहमत  करती  है  ।

 थ्रो  ने  Fo  दास  चौधरी  विवरण-में  य  बताया  गया  है  कि  क्रियान्विति  के  मामले

 में  कुछ  कठिनाईयां  पैदा  होने  के  कारण  यह  मामला  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया

 गया  है  ।  कया  राष्ट्रीय  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  प  अनि वा यंत

 मानना  होगा  |  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  दो  प्रकार  के  विनियम  जारी  किये  एक  17

 सितम्बर  1968  को  शौर  दूसरा  7  1968  को  ।  17  1968  के  आदेश  के

 अधीन  ate  इण्डियाਂ  को  छोड़कर  शेष  सब  का  मसला  राष्ट्रीय  स्प !याधिकरण  को

 सौंप  गया
 है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हं

 कि  टाइम्स  आफ  इण्डिया  समाचारपत्र  के

 लियो  अलग  से  आदेश  क्यों  जारी  किया  गया
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 eit  हाथी  :  इसी  अन्तर  के  कारण  यहं  विवाद  इतने  लम्बे  समय  तक  चला  ।  fy

 टाइम्स  आफ  इण्डियाਂ  में  700  कर्मचारी  ऐसे  जिन  पर  गैर  पत्रकारों  के  लिये  बने  मजूरी

 बोड़  की  सिफ़ारिशों  लागू  नहीं  होती  ।  परन्तु  उन  लोगों  को  भी  राहत  की  आवश्यकता  है  |  यदि

 दन  सिफारिशों  को  कानूनी  रूप  दे  दिया  जाता  तो  ay  इन  कर्मचारियों  को  कोई  लाभ  न  होता  |

 इसलिये  दो  प्रकार  के  आदेश  देने  को  आवश्यकता  पड़ी

 श्री  रा०  इन  समाचार  पत्रों  के  मालिक  बड़े  आदमी हैं
 ।  वे  मजूरी  बोर्ड  के

 प्रतिवेदन  के  अनुसार  aga  अधिक  कमाते  हैं  ।  फिर  भी  थे  अपने  कर्मचारियों  को  उचित  वेतन

 देना  नहीं  चाहते  ।  सरकार  ने  और  प्रमुखतया  श्रम  मंत्रालय  ने  उन्हें  समझाने  चुकाने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्री  हाथी  :  मैंने  उनके  साथ  विचार  विमर्श  किया  और  यह  प्रयास  किया  था  कि

 वे  किसी  उचित  समझौते  पर  पहुच  जायें  ।  स्वयं  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  के  क्मेंचारियों  ने  85

 प्रतिशत  को  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  तदुपरांत  वर्गीकरण  आदि  की  समस्याएं  बीच  में  आ

 खड़ी  हुई  ।  इस  मामले  को  न्यायाधिकरण  कों  सौंपने  से  पहले  हमने  उन्हें  75  प्रतिशत  देने  के

 लिए  सहमत  कर  लिया  ।  इसकी  रक्षा  तो  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  के  पश्चात  भी  की

 जायेगी  |  उदाहरण  के  लिये  यदि  किसी  कर्मचारी  को  80  रुपये  मिलते  हैं  और  उसके  लिए

 मजूरी  बोर्ड  ने  20  रुपये  अधिक  देने  का  सुभाव  दिया  £  तो  इस  व्यवस्था  के  अनुसार  उसे

 20  रुपये  का  15.0  प्रतिशत  अर्थात  15  रुपये  तो  मिलेंगे  ही  और  इस  पर  न्यायाधिकरण  के

 निर्णय  का  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  अब  विवाद  केवल  25  प्रतिशत  अर्थात  5  रुपये  के

 बारे  में  जिसे  न्यायाधिकरण  को  सौंफ  fear  गया  है  |

 भी  लोबो  प्रभु  :  यह  तो  सभी  मानेंगे  कि  ओद्यौगिक  विवादों  को  यथाशीघ्र
 कुल  भाया

 जिससे  औद्योगिक  क्षेत्र  में  शान्ति  कायम  रहे  ।  इसी  सन्दर्भ  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि

 जब  सरकार  को  इस  विवाद  का  बोध  एक  वर्ष  पुट  हो  तो  उसने  उसी  समय

 इसको  न्यायाधिकरण  को  क्यों  नहीं  सौंपा  ?  सरकार  के  पास  कौनसी  ate  साथी  या  समिति

 है  जो  कानूनी  gare  पर  इन  दोनों  में  समझौता  करा  सके  ?

 श्री  हाथी  :  श्रम  मंत्रालय  भी  यही  चाहता  है  fe  आद्योगिक  क्षेत्र  में  पति  बनी  रहे  ।

 यदि  यह  विवाद  ज्यों  का  त्यों  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया  गया  होता  तो  कुछ  लोगों  को

 क्रियान्विति  का  लाभ  मिलने  के  कारण  शान्ति  भंग  हो  गई  होती  ।  एक  कारण  यह  था  ।

 दूसरा  कारण  यह  है  कि  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशें  सांविधिक  नहीं  इसलिए  उन्हें  का  यून

 के  आघार  पर  लागु  नहीं  किया  जा  सकता  |  इसके  लिये  तो  श्रम  मंत्री  अथवा  श्रम  मंत्रालय  के

 अधिकारी  केवल  प्रयास  ही  कर  सकते  जिससे  दोनों  पक्षों  के  बीच  समझौता  हो  जाये  ।  यह

 प्रयास  इस  मामले  में  भी  किया  गया  है  और  प्रस्तावित  अन्तर  का  75  प्रतिदिन  तक  देने  के

 लिए  समाचार  पत्रों  के  मालिक  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  The  strike  of  non-journalists  continued  for  6)  days  and  Govern-
 ment  did  nothing  in  this  respect.

 nid.
 May I  know  whether  it  is  due  to  some  Icophole  in

 the  Jaw  that  Government  co wh  uid  not  take  proper  action  in  the  matter  ;  and  ifso,
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 whether  Government  is  considering  this  issue,  and  wh  ther  ा  propose  to  make

 the  recommendations  of  the  wage  Board  Statutory  ?

 Shti  Hathi:  It  is  not  correct  to  say  that  Government  did  nothing  in  this  matter.

 The  recommendations  of  the  Wage  Board  are  of  course  not  stalutory  at  present.  Though

 we  have  constituted  a  standing  Labour  Committee,  which  will  consider  the  Feasibility  of

 making  such  recommendations  statutory.

 थ्री  दो०  चा०  फार्मा  :  मन्त्री  महोदय  ने  श्रमी  कहा  है  कि  सरकार  समाचार  पत्रों
 के

 प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  वह  दोनों  पक्षों  के  बीच  केवल  समझौता

 कराने  का  प्रयत्न  कर  सकती  है  ।  सरकार  इन  समाचार  पत्रों  के  मालिकों  के  सामने  सरकार

 अपने  आपको  इतना  निर्बल  और  निस्सहाय  क्यों  समिति  है  ?

 थ्री  हाथी  :  श्री  लोबो  प्रभु  के  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मैंने  यह  कहा  था  कि
 चू

 कि

 सिफारिशें  सांविधिक  नहीं  होतो  ।  इसलिये  उनके  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  कोई

 वैज्ञानिक  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  ।

 wt  स०  कुदु  ug  एक  ऐसा  उदाहरण  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  श्रम  मंत्रालय

 कितने  अनियमित  और  विश्व खल  ढंग  से  काम  करता  है  ।  स्पष्ट  कि  मजूरी  as  के  निर्देश

 पदों  को  इतना  अस्पष्ट  क्यों  रखा  गया  जिससे  उसकी  सिफारिशों  क्रियान्विति  के  सम्बन्ध

 में  अनेक  अड़चनें  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।  अन्त  में  परिरोध  ag  हुआ  कि  मजूरी  बोड़े  की  सिफारिशों

 को  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  के  लिये  सौंपना  पड़ा  ।  क्या  मंत्री  महोदय  यह  आश्वासन

 देंगे  कि  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  पूर्णतः  लागू  किया  जायेगा  ।

 श्री  हाथी  :  श्रम  मंत्रालय  पर  अनियमित  ढंग  से  काम  करने  के  आरोपों  का  जहां  तक

 सम्बन्ध  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  समाचार-पत्र  उद्योग  के  कर्मचारियों  की  अनेक  श्रे  शियां

 हैं  और  इसी  कारण  कर्मचारियों  की  बहुत  सी  श्रे  मियां  छद  गई  जिन  पर  मजूरी  बोर्डे  को

 सिफारिशें  लागू  नहीं  होती  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  भी  मजूरी  बोड़े  में  थे  ।  यदि  कुछ  तमंचा  रियों

 की  ot  शियां  निदेश-पदों  की  परिव्याप्त  से  बाहर  पड़ती  थीं  तो  उन्हें  इस  की  ओर  मजूरी  as

 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहिये  था  |

 शी  स०  कुड  इस  तक  की  आड़  मत  लीजिये  |

 ध्  हाथो  :  उदाहरण  के  लिये  पत्रकरों  की  श्रेणी  को  लीजिये  ।  उन्हें  कोई  विशेष  काम

 दिया  गया  है  कौर  उन्हें  उसी  श्रेणी  में  ष्  गया  कदाचित  मननीय  सदस्य  को  नये

 वर्गीकरण  के  at  में  जानकारी  नहीं  है  ।  जहां  तक  क्रियान्विति  का  सम्बन्ध  है  ।  हमने  यह  कहा

 है  कि  यह  संरक्षण  उस  समय  तक  मिलता  रहेगा  जब  तक  कि  निरण  लागू  होगा  |  अर्थात्  यदि  वे

 अपील  करना  चाहते  तो  जब  तक  उसका  fata  होगा  ।

 |  कीजो  राव  ao  देश  मुख  सरकार  ने  मजूरी  बोर्डों  को  उपहास  का  विषय

 बना  रखा  है  ।  सरकार  ने  ऐसी  क्या  कार्यवाही  की  जिससे  महरी  ate  नियोजकों  की  दया  पर

 मिश्रित  न  रहें  ।  बया  सरकार  कोई  ऐसा
 a

 नून  बनाने  जा  रही  है  जिससे  नियोजक  लोग  और
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 कर्मचारी  सभी  मज़ूरी  बोड़  के  निरूप  से  बांधे  मजूरी  बोर्डों  का  अस्तित्व  सं विहित  होना

 चाहिये  ।  उनके  निकायों  को  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अधीन  चुनौती  न  दी  जाये  |

 श्री  हाथो  :  इसमें  उपहास  की  कोई  बात  नहीं  मजूरी  ats  सांविधिक  नहीं  होते  ।

 विवादों  को  निपटाने  और  निर्णयों  को  लागु  करने  का  काम  सम्बन्धित  पक्षों  पर  छोड़  दियां

 ज्ञाता  है  ।  मजूरी  बोर्डों  को  सांविधिक  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 थी  बलराज  मधोक  :  इस  हड़ताल  का  मुकाबला  बड़े  ही  विचित्र  ढंग  से  किया  गया  है  ।  कुछ

 समाचार  पत्रों  के  मालिक  85  प्रतिशत  पर  समझौता  करना  चाहते  थे  किन्तु  समझौता  75

 प्रतिशत  पर  ही  किया  गया  ।  85  प्रतिशत  पर  मजदूर  संगठनों  के  नेता  समझौता  करने  के  लिये

 तैयार  नहीं  थे  ।  क्या  छः  समाचार  पत्र  सरकार  की  प्र  रण  और  श्रमिक  संगठनों  के  नेताओं  की

 प्रेरणा  से  इतने  लम्बे  समय  तक  बन्द  रहे  ?  मेरा  दूसरा  स्त  यह  है  कि  क्या  हड़ताल  की  अवधि

 का  वेतन  तमंचा  रियों  को  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  हाथी  :  यह  कहना  बिलकुल  गलत  है  कि  हड़ताल  को  लम्बे  समय  तक  चलाने  में

 सरकार  का  मी  हाथ  था  मैंने  समझौता  कराने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  किया  थी  ।

 श्री  पटल  बिहारी  बाजपेयी  :  आपने  कुछ  भी  नहीं

 श्री  हाथी  :  समाचार  पत्रों  के  मालिक  80  प्रतिशत  देने  के  लिये  तैयार  थे  ।  एक  वर्ग  85

 प्रतिशत  के  लिये  भी  तैयार  था  |  परन्तु  श्रमिक  85  प्रतिशत  पर  भी  सहमत  न  हुए  ।  श्रमिकों

 को  अब  75  प्रतिशत  मिल  रहा  है  ।  मालिक  उन्हें  85  प्रतिशत  देना  चाहते  है  जब  कि  कर्मचारी

 पूरे  100  प्रतिशत  लेना  चाहते  हैं  ।  25  प्रतिशत  के  अन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामले

 को  न्याय  निर्णय  के  लिये  सौंपा  गया  जिसमें  75  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होगा  और  इससे
 बढ़

 कर  100  प्रतिष्ठित  तक  पहुच  सकता  है  |

 जहां  तक  हड़ताल  की  अवधि  के  लिये  वेतन  का  sea  हमें  इस  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं  है  कि  कर्मचारियों  को  उस  अवधि  के  लिये  वेतन  दिया  गया  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  काशीनाथ  पाडेय  :  समझौता  कराने  के  प्रयासों  के  दौरान  श्रम  मंत्री  की  क्या  धारणा

 बनी  है  ?  क्या  समाचार  पत्रों  के  प्रबन्धक  निराले  को  लागू  करना  नहीं  चाहते  अथवा  उनके
 च

 सामने  वास्तव  में  कोई  कठिनाई  है  ?  यदि  कठिनाई  वास्तविक  है  तो  न्याय-निर्णय  स
 उसे  दुर

 करने  में  सहायता  कसे  मिलेगी  ?

 श्री  हाथी  :  कुछ  मामलों  में  कठिनाई  वास्तविक  है  और  कुछ  में  वास्तविक  नहीं  ।

 निराले  से  सब  ठीक  हो  जायेगा  |

 श्री  नम्बियार  :  कया  न्याधनिरंथ  के  निर्देश-पदों  में  हुड्डा  की  अवधि  का  वेतन  देने  का

 प्रदान  भी  सम्मिलित  है  |

 थी  हाथी  :  नहीं  ।
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 xr  श  स भी  दी०  च्०  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  मही  a4  मामले  में  कसे  आ  गये  थे  !

 शी  हाथी  :  अपनी  वैयक्तिक  हैसियत  में  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma:  The  Minister  said  that  recommendations  of  the  Wage
 Board  could  not  be  legally  implemented.  This  is  not  the  first  case  of  its  kind.  The

 Managements  of  big  newspapers  went  to  Court.  When  a  Price-Page  Schedule  was  formula-
 ted  for  them.  This  time  as,  they  are  not  prepared  to  accept  the  recommendations,

 Every  time  Government  pleaded  their  inability  to  take  action  against  newspapers  manage-
 ments.  If  this  is  the  position,  why  do  the  Government  not  stop  providing  facilities.  of
 newsprints  etc.,  to  them  ?

 थी  हाथी :  यह  प्रश्न  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  से  पुछा  जाना  चाहिये  ।

 Shri  O.  Tyagi  :  May  I  know  whether  Govecnment  are  considering  to  constitute  an
 All  India  Wage  Board,  the  decisions  of  which  will  be  binding  on  bota  the  employers  and

 employees  in  order  to  put  an  end  to  such  strikes  in  newspapers  and  else  where  ?

 Shri  Hathi  :  Yes,  Sir,  We  are  considering  it.

 डाक  कर्मचारियों  द्वारा  नियमानुसार  कार्प  :

 श्री  बेशी  wat  शर्मा  :  श्री  राम  किशन  गुप्त  :

 श्री  दी ०  चं०  श्री  to  कू ०  fag  :

 बया  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  डाक  कमंचारियों  ने  नेशनल  फेडरेशन  are  पोस्ट्स  एण्ड  टेलीग्राफ  एमप्लाइज

 की  प्रेरणा  पर  19  1968  की  हड़ताल  में  माग  लेने  वाले  कर्मचारियों  को  उत्पीड़ित

 करने  के  विरुद्ध  करने  का  आन्दोलन  शुरू  किया

 यदि  तो  उनका  डाक  सेवाओं  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  बिचार  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  इस  कुमार  :  यद्यपि

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  aitzq  एन्ड  टेलीग्राफ  एम्पलाइज  की  ओर  से  कोई  श्रौपघारिक  सूचना

 नहीं  फिर  भी  डाक-तार  कमंचारियों  ने  20  सितम्बर  से  27  सितम्बर  तक  ‘AT  काम  करो

 आंदोलन  में  माग  लिया  ।  प्रस  रिपोर्टों  से  ऐसा  ज्ञात  हुआ  है  कि  धीरे  काम  करो  आन्दोलन

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  पोस्ट्स  एड  टेलीप्राफ  एम्पलाइज  के  निर्देशानुसार  शुरु  हुआ  ari  इस

 *घीरे  काम  करोਂ  प्रवृति  को  ही  फेडरेशन  ने  काम  करोਂ  की  संज्ञा  दी  थी  ।

 इस  धोखे  काम  करो  भ्रान्दोलन  का  प्रभाव  कलकत्ता  और  मध्यप्रदेश  के

 मागों  के  कुछ  बड़े  बड़े  डाकघरों  पर  ।  इन  स्थानों  पर  कुछ  सीमा  तरक  डाक  का  वितरण

 किया  गया  था  और  कुछ  इक  इकट्टा  भी  हो  गई  थी  |
 अन्य

 स्थानों  पर  इसका  कोई  खास  प्रभाव

 नहीं  पड़ा
 :
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 दिल्ली  में  संयुक्त' संघष  समिति  कुछ  नेताओं  द्वारा  भूख  हड़ताल  करने  पर  धीरे  काम  करो

 का आन्दोलन  8  और  17  अक्तूबर  के  बीच  फिर  arg  हो  ग  दि  था  |
 |  फिर  tt  उस ITN  ह  1  नपा  कारण  सेवाएं

 तनिक  मी  छिन्न-भीनी  नहीं  हुई  ।

 कर्मचारियों  के  खिलाफ  अपने  काम  के  प्रति  लापरवाही  बरतने  के  कारण  कार्रवाई

 करने  के  परिणामस्वरुप  स्थिति  शीघ्र  ही  सामान्य  हो  गई  !

 Shri  Beni  Shanker  Sharma  :  The  Minister  has  told  that  the  communication  system
 was  partly  paralysed  in  Calcutta,  but  it  was  actually  completely  paralysed  there  and  at  the

 ‘same  time  the  floods  in  Nor(h  Bengal  were  causing  havoc,  May  I  know  the  reason  why
 Governmen:  did  not  make  wireless  arrangement  for  communication  purposes  ?

 Shri  1,  Gujaral  :  The  hon.  Member  is  confusing  two  things-‘go-slow’  acties  were

 on  in  month  of resorted  to  by  employees  from  20th  to  27th  September,  1908  and  later

 October
 after  19th  September  strike.

 Shri  Beni  Shanker  Sharma  May  I  know  whether  the  suspension  ord>rs  issued  to  or

 the  action  taken  against  the  &  T.  employees  who  went  on  ‘work  to  rule’  sfrike,  have

 been  withdrawn  ?

 Shri  1.  K.  Gujaral  :  Action  is  taken  against  only  200  go-slow  strikers  and  we  do  not

 propose  tu  withdraw  the  action  against  them,  because  it  is  in  the  public  interest  to  pen-
 alize  those  who  harass  public  and  paralyse  work  even  when  they  are  present  in  the

 Department.

 श्री  दी०  ao  at  :  डाक  तथा  तार  कमंचारियों  के  कितने  श्रमिक  संगठन  हुए  हैं

 और  किस  संगठन  का  सम्बन्ध  किस  राजनीतिक  दल  से  है  ?

 श्री  eo  कु०  गुजराल  :  यदि  माननीय  सदस्य  का  संकेत  उन  श्रमिक  संगठनों  की  ओर  है

 जिनकी  मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई  तो  उनकी  संख्या  नौ  है  ।  निश्चय  के  साथ  यह  नहीं

 कहा  जा  सकता  किं  किस  श्रमिक  संगठन  का  सम्बन्ध  किस  राजनीतिक  दल  से  है  ।  मेरे  बिचार

 an  wel  rage  ]

 Shri  George  Fernandes  ;  No  Union  is  affiliated  10  any  political  party,  But it  is  a  fact

 that  the  Union  which  was  recognized  last  of  all,  is  affiliated  to  the  Congress  Party.

 + श्री  go  कु०  गुजराल  :  मैं  कभी  इस  बात  को  मानता  र  कि  श्रमिक  संगठनों  का  सम्बन्ध

 किसी  भी  राजनीतिक  दल  से  नहीं  होना  चाहिये  ।

 शी  जी०मो०  बिस्वास  :  कया  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  इंटक  कांग्रेस  का  ही  एक  अंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  neal  के  उत्तर  नहीं  दिये  जायेंगे  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  May  I  know  the  reason  why  the  action  has  been  taken
 against  or  the  arrests  made  of  the  employees  of  Posts  and  Telegraphs  Department  com-

 an  heather  म ह paratively  in  large  Number  then  others:  and  whether  (६10  vernment  propose  to  withdraw
 the  action  against  those  1.&T.  employees  who  were  arrested,  although  they  were
 innocent,
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 श्री  इ०  कु  '  गुजराल  :  चूकि  डाक  तथा  तार  विभाग  सरकार  का  सबसे  ब्रा  दूसरा

 विभाग  इसलिये  उसमें  प्रतीक  गिरफ्तारियां  हुई  हैं  ।  गिरफ्तारियां  कानून  व्यवस्था  भंग  करने

 के  कारण  की  गई  जिनसे  डाक  तथा  विभाग  का  सीधा  सम्बन्ध  नही ंहै  ।  जिन्होंने  शान्ति

 व्यवस्था  भंग  को  थी  उन  पर  न्यायालयों  में  मुकदमा  चल  रहा  है  और  न्यायालय  के  निशा  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 श्री  शिकार  सुपकार  :  क्या  यह  सच
 ह

 कि  दिल्ली  में  बहुत  सी  डाक  नष्ट  कर  दी  गई

 लोक  सभा
 —
 काल  भेजे  14

 17  | ie  ais  a  आज
 arts

 ह  न्  at  29
 है आह्वान-पत्र  19  सितम्बर  आत्वान-पत्र

 सहीं  मिला है  ।

 श्री  भ्रध्यक्ष  महोदय  :  हुम  आपको  धन्यवाद  देते  हैं  कि  भाप  बिना  आत्वान-पत्र  के  ही

 at  उपस्थित  हैं  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  :  The  employees  resorted  to  ‘go-slow’  tactics  in  support  of  their
 reasonable  demands  and  they  cid  not  indulge  in  violent  activities  In  view  of  it,  do  the
 Government  propose  to  reconsider  the  question  of  withdrawing  all  the  cases  against  them

 घ्नल्कि श्री  इ०  कु ०  गुजराल  धीरे  काम  करो
 '

 का  तरीका  किसी  मांग  के  लिये  नहं

 संयुक्त  परामर्श  मशीनरी  के  नेताओं  की  भूख  हडताल  के  समधन  के  लिये  अपनाया  गया  था  ।

 अनुशासनात्मक  कार्यवाही  में  ढील  देने  का  seq  ही  नहीं  उठता  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  There  are  some  employees  belonging  to  the  &  T.  Depart-

 ment,  who  were  arrested  without  breaking  the  law.  May]  know  whether  Government
 will  withdraw  all  cases  against  such  employees  and  institue  a  departmental  enquiry  into
 the  matter.

 Shri  K,  Gajral  [  have  already  answered  it

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  He  is  evading  the  issue,  Si  The  question  is  whether  the
 Government  will  consider  the  cases  of  those  who  were  not  on  s(rike  and  who  were  altend-

 ing  duty  and  who  were  arrested  in  their  office  premises.  Institute  an  enquiry  in  order  to

 know  whether  such  things  took  place  or  not  ?  If  it  1:  so,  whether  Government  propose  to
 withdraw  the  cases  against  them  ?

 श्री  हु ०  Fo  गुजराल  :  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  कि  कानून  मंग  किये  ही

 क्यारियों  को  गिरफ्त।र  किया  गया  है  ।  पुलिस  इस  निर्णय  पर  कि  करतूत  भंग  किया

 गया  है  और  कानून  भंग  करने  वालों  पर  उन्होंने  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाया  है  ।  अब

 निकाय  न्यायाधीश  ही  देगा  ।

 Shri  Sita  Ram  Kesri :  May  I  know  whether  Government  were  aware  of  the  fact  that
 the  Post  &  Telegraph  employees  started  strike  on  bight  of 17th  while  the  sirike  notice  was
 issued  for  19th  September  and  if  so,  the  action  taken  by  Government  against  them  ?

 al  इ०  Fo  गुजराल  :  tay  डाक  सेवा  में  19  तारीख  से  पहले  ही  गडबड़  नि  हो  गई

 परन्तु  वहू  सीमित  थी  1  )  माननीय  सदस्य  जोर  से  शोर  मचा  कर  यंह
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 दिखाना

 चाहते  हैं  कि  उन्हें  कर्मचारियों  के  प्रति  सहानुभूति  मैं  सभा  को

 a4
 ्

 il  अ  on  ्
 तत  स्थान  2a

 | आश्वासन  देता  हं  कि  कर्मचारियों  के  हितों  को  हम  ay

 श्री  तेनाली  विश्वनाथ  :  यह  हडताल  सांकेतिक  हड़ताल  सरकार  को  उसे  इतने

 गम्भीर  रुप  में  नहीं  लेना  चाहिये  था  ।

 भी  स०  भो०  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कमंचारियों  को

 अध् या देगा  की  धारा  5  और  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  188  के  अधीन  ही  गिरफ्तार  किया

 गया  है  ।  परन्तु  उनमें  नैतिक  भ्रष्टाचार  का  एक  भी  मामला  नहीं  है  i  इस  दृष्टि  से  क्या  सरकार

 उनको  जारी  किये  गये  निलम्बनादेश  उस  समय  तक  वापिस  ले  लेगी  जब  तक  कि  न्यायालय  से

 उनके  मामलों  में  निकाय  न  हो  ।

 et  ०  फु०  गुजराल  :  हमारे  विभाग  के  कुल  1.33  लाख  लोगों  ने  हड़ताल  में  भाग

 लिया  था  जिनमें  से  कुल  1100  के  विरुद्ध  अभी  तक  कार्यवाही  की  गई  है  ।  इससे  ag  सिद्ध

 होता  है  कि  हमने  इस  मामले  में  मानवीय  और  नम  रुख  अपनाया  है  ।

 संसद  को  प्रतोपचारिक  सलाहकार  समितियां

 #98,  श्री  बलराज  सवाल  :  संसद-क्लार्क  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ...  (*)  क्या  संसद  की  अनौपचारिक  सलाहकार  समितियों  के  काम  करने  के  बारे  में

 सरकार  तथा  विरोधी  दलों  के  बीच  गतिरोध  को  समाप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति
 हई

 है  ;  भौर

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसद-करायें  मंत्री  (sto  रामघुभग  fag)  :  आर  } A  1968

 को  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1054  के  उत्तर  में  सदन  को  सुचित
 fant [nal  गया  था  कि  अनौपचारिक

 सलाहकार  समितियों  के  कार्यचालन  पर  एक  ag  की  समाप्ति  पर  पुनर्विलोकन  किया  जायेगा

 स्थिति  का  पुनर्विलोकन  किया  जा  रहा  है  ?

 थी  बलराज  मधोक  :  कभी  कमी  इन  समितियों  को  केवल  सत्तारुढ़  दन  तक  ही  सीमित

 रखी  जाती  है  और  इसी  कारण  वे  ठीक  से  काम  नहीं  कर  पाती  हैं  ।  क्या  सरकार  इन  समितियों

 को  औपचारिक  रुप  देने  का  विचार  कर  रही  है  ?  यदि  इन्हें  औपचारिक  रूप  दिया  जाये  तो

 वे  नियमित  रूप  से  सभावसान  में  भी  अपनी  aoa  कर  सकेंगी  ate  उनके  निर्णय  और  कार्यवाही
 सारांश  को  मंत्रालयों  को  मानना  होगा  तथा  उनके  निर्णय  आदि  के  संसद  सदस्यों

 मे ंमी  परिचालित  किया  जायेगा  |

 ढा०  राम  सुमन  fag  :  माननीय  सदस्य  क  T  Qe  कहन
 कहना  गलत  है  कि  इन  समितियों  को

 कांग्रेसी  संसद  सदस्यों  तक  ay
 ्  सीमित  रखा  है  ।  इनमें  अन्य  दलों  के  सदस्य  मी

 होते
 हैं  ।
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 Shri  Rabi  Ray  १  We  have  decided  to  boycott  the  meetings  of  these  committees.

 So,  now  only  members  of  ruling  party  are  attending  meetings  of  such

 यदि  उपस्थिति  का  रजिस्टर  देखा  जाय  तो  मालूम  होगा  कि डा०  रामसुभग  fag  :

 सभी  दलों  के  सदस्यों  ने  इन  समितियों  के  कार्यचालन  में  योग  दिया  है  ।  जहां  तक  कार्यपालन

 में  सुधार  की  बात  हमने  परमाणु  शक्ति  तथा  बंदिशें-को  मंत्रालयों  को  छोड़कर

 शेष  सभी  मंत्रालयों  को  परामर्श  दिया  है  कि  वे  अनौपचारिक  परामर्श  समितियों  की  कार्यवाह

 के  सारांश  को  सदस्यों  में  परिचालित  करें  तथा  जिन  बातों  पर  मतैक्य  उन्हें  सामान्यतः

 स्वीकार  कर  लें  ।  जहां  उन्हें  स्वीकार  करना  सम्भव  न  वहां  समिति के
 सदस्यों

 को

 अस्वीकृति  के  कारण  बताये  जायें  ।  साथ  ही  अन्य  सावधानियां  भी  बरती  जा  रही  हैं  जिनसे

 थे  समितियां  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्य  करने  में  समर्थ  हों  ।  जहां  तक  इन  समितियों  की  समभाव पान

 में  बैठकों  का  सम्बन्ध  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कड़ा  नियम  नहीं  है  कि  सत्र काल  में  ही  हों  ।

 फरक्का  से  सम्बन्धित  समिति  मौके  पर  निरीक्षण  के  लिए  जाती  है  और  जब  मन्त्री

 या  सदस्यों  को  सुविधा  होती  है  तभी  उसकी  dow  भी  होती  है  ।  इसी  प्रकार  अन्य
 समितियों

 की  बैठकें  भी  सभावसान  काल  में  आवश्यकतानुसार  हो  सकती  है  ।

 श्री  बलराज  मधोक  :  क्या  झाप  शब्द  को  हटाता  पसन्द

 इसके  हटने  से  ही  इन  समितियों  की  बैठकें  नियमित  रूप  से  हो  सकेगी  |

 डा०  राम  सुलग  fag  :  मुक्के  खेद  है  कि  मैं  शब्द  को  इसी  क्षण  नहीं

 हटा  सकता  ।

 Shri  Praksh  Vir  Shastri  :  In  all  the  Informal  Consultative  Committees  there  are

 Members  of  Parliament,  who  participate  in  their  meetings  and  after  dis  ussing the  issues
 of  Parliamentary  interest  they  arrive  at  some  decisions.  In  this  connection  I  think  that
 such  decisions  shou’d  be  101९171260 160 ,  In  case  where  it  is  not  possible  to  implement
 them,  the  reasons  therefor  should  be  told.  I  would  like  to  know  whether  Government

 is  considering  any  proposal  bared  on  those  lines  ?

 Dr.  Ram  Subhag  Singh  :  I  have  just  answered  all  these  points,  As  far  as  possible
 such  decisions  will  be  implemented  and  in  a  case  of  non-implementation,  the  reasons
 therefor  will  be  told.

 at  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  अनौपचारिक  परामर्श  समितियां  इतनी  दीचंका यें  हैं

 और  संगठनात्मक  दृष्टि  से  इतनी  शिथिल  हो  गई  हैं  कि  वे  प्रभाव  पूर्ण  ढंग  से  काय  करने  में

 असमय  हैं  ।  श्री  रंगा  तथा  अन्य  प्रतिपक्षी  सदस्यों  ने  यह  सुभाव  दिया  था  कि  कम  से  कम

 चार  विभागों  के  लिए  छोटे  आकार  की  सुगठित  समितियां  बनायी  जायें  ।  क्या  सरकार  इस

 सुभाव  को  स्वीकार  करने  का  विचार  करेगी  !

 डा०  रामसुभग  जहां  तक  as  श्री  नाथ  मसानी  और  रंगाजी  के  सुभाव  का

 सम्बन्ध  है  कि  इन  समितियों  की  सदस्यता  को  केवल  एक  मंत्रालय  तक  ही  सीमित  रखा

 शाया इसके  सन्दर्भ  में  संसद  सदस्यों  से  उनकी  इच्छा  के  बारे  में  |  क  है  है  दि ष्  क  वे  किप-वसी  समिति

 न्य  ् में  सदस्य  बनना  चाहते  हैं  ।  समितियों  में  30  से  लेकर  40  तक  सदस्य
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 इस  afte  से  वहू  समिति  बड़ी  नही ंहै  जहां  तक  उन  चार  समितियों  का  सम्बन्ध

 उनके  बारे  में  मैं  उपरोक्त  सुभाव
 सत 11517  में  पात ्  च्  |

 geal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION

 Installation  of  Tubs  wells  ia  Bihar  During  Fourth  Plan

 *92,  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  State:

 {a)  whether  it  is  fact  that  Government  have  formulated  a  scheme  for  installing
 fifty  thousand  (ubewells  in  Bihar  under  the  Fourth  Five  Year  Plan;

 (0)  wheth-ritis  alsoa  fact  that  in  accordance  with  that  scheme,  provision  has

 been  made  for  installing  eight  thousand  tube-welis  in  Bihar  in  1963-69  ;

 (c)  if  so,  the  Di.trict-wise  details  in  respect  thereof  and  whether  all  the  tube-wells

 would  be  installed  by  Government  or  on  the  basis  of  individual]  capital  ;

 (0)  whether  the  above  figures  include  both  the  tube-wells  to  be  installed  by  Gave-

 ronment  as  well  as  by  individuals  ;

 (c)  if  80 ,  separate  figures  thereof ;  and

 (1)  the  details  of  finacial  assistance  and  other  facilities  proposed  to  b?  given  to

 armers  by  Government  for  instailing  tube-wells  individually  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Deve'opment
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  to  (f):  The  State  Government  has  propo:
 sed  a  programme  of  sinking  40,000  private  tubewells  and  1000  stute  tubewells  during  the
 Fourtb  Plan,  The  proposal  of  the  State  Government  has  been  supported  by  the  Central
 Working  Group  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  है  Coap-
 eration  on  Minor  I:rigation.

 For  1958-69  the  State  Government  has  at  rget  of  sinking  8,000  private  tubewells,
 hesides  175  State  tubewells,

 The  Distriet-wise  details  of  the  tubewells  to  be  installed  are  not  yet  available.  At

 present  even  the  private  tubewells  are  mostly  being  drilled  by  the  Governmeul.  However,

 1080  assistance  is  made  availab'e  to  the  cultivators  from  the  institutional  agencies  like

 Lund  Development  Bank,  Agricultural  Refinance  Corporation,  etc

 Radio  and  Television  Engincering  Trianing  to  Foreign  Students

 *93.  Shri  Yashpal  Singh  :

 Sbri  5.  K.  Tapuriah

 Shri  J.  M.  Biswas  |

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Government  of  India  invited  some  foreign  students
 for  (wo  years’  training  in  Radio  and  Television  Engineering  ;

 521)



 14  1968  लिखित  उत्तर
 ee

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  neither  any  television  set  nor  any  other

 equipment  in  the  Pusa  Industrial  Training  Institute  for  imparting  to  these  students  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  this  Institute  has  8150  issued  certificates  of

 successful  completion  of  the  said  2  years  course  to  a  number  of  students  though  none  of

 them  had  never  seen  the  inside  of  a  TV  set

 (d)  whether  it  is  alsoa  fact  that  these  students  have  made  complaints in  this

 regard  ;  and

 (६)  if  so,  the  reasons  for  the  non  availability  of  television  sets  and  other  equipm-
 ents  and  the  steps  taken  to  impart  practical  training  to  these  students  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a)  23  foreign  trainees
 have  been  admitted  in  August,  1968  10  the  Industrial  Training  Institute,  Pusa  for  trainihg
 as  Mechanic  (Radio  and

 (b)  No,  Equipment  such  as  Radio  set,  TV  set,  signal  generator,  multimeter,  Impe-
 dence  Bridge,  Cathode  Ray  Oscilloscope  and  several  other  items  of  tools,  equipment
 prescribed  for  this  trade  by  the  Nationa!  Council  for  Training  in  Vocational  Trades  are
 available  at  the  Institute,

 (c)  The  first  batch  of  32  pupils  which  did  not  include  anv  foreign  trainees  passed
 this  trade  from  the  Institute  in  1968  after  going  through  the  precsribed  training  and  pags-

 ing  the  tests,

 (d)  No.

 (e)  The  question  does  not  arise  since  the  necessary  equipment  incluing  a  TV  set,

 is  available.

 व्यावहारिक  पोषण  कार्यक्रम

 झ  96.0  थी  क  rss | है  हि  | |  |  faz  व्या  खास  तथा  क्ष
 मन्त्री  11  1968  के

 अतारांकित  प्रश्न  संखया  6923  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाय  eRe
 पोषण  कार्यक्रम  में क्या  खगरिया  और  बेगूसराय  सब  डिवीजनों  को  पाव  हो  th

 शामिल  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मसनवी  |  एम०  एस०

 :  झोर  भारत  सरकार  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय

 a  सलाह  से  प्रति  ad  प्रत्येक  राज्य  को  केवल  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम

 खंड़ों  को  कुल  संख्या  का  नियतन  करती  है  ।  जैसाकि  11  1968  को  अतारांकित seq

 संख्या  6923  के  उत्तर  में  गया  इस  कार्यक्रम  के  संचालन  के  लिए  क्षेत्र  यूनिट  que

 है  ।  अतः  पूरे  सब  डिवीजन  को  व्यावहारिक  पोषाहार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  |

 521



 November:  14,5968

 निर्वाचनों  में  ध्रनिवाय  मतदान

 चे  99,  at  गाडिलिगन  गौड़  श्री  Jo  च०  नायक

 थो  जगन्नाथ  राघव  जोशी  भी  नंद  कुमार  सोमानी

 श्री  mee  बिहारी  वाजपेयी  का  सुशीला  नायर

 att  रणजीत  घिर  श्री  रामावतार  शास्त्री

 थ्या  go  शीत  श्री  प्रकाश  चोर  शास्त्री

 श्रीधर  न०  सोलंकी  ह  मुरासौली
 मारन

 बया  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की
 eur  करेंगे  किः

 (*)  क्या  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  हाल  में  यह  कहा है
 कि  में

 मंतंदानें

 अनिवार्य
 कर  दिया  जाना  चाहिये  कौर  अपने  मताधिकार  का  प्रयोग  न  करने  वाले  ब्य  कयों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये ;

 (@)  क्या  यह  सुभव  संविधान  के  उपबन्धों  का  अतिक्रमण  करने  वाला  जाता

 है  और  विभिन्न  क्षेत्रों  में  इसके
 प्रतिकूल

 प्रतिक्रिया  हुई  हैं  ;

 कया  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  इस  सुझाव  विचारकर

 लिय  पा  है  ;  भर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  व्या  प्रतिक्रिया  ह

 विधि  मन्त्री  गोविन्द  जी  4  सितम्बर  से  सितंबर

 1968  तक  उटकमण्ड  में  हुए  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  के  सम्मेलन  में  मुख्य  निर्वाचन

 आयुक्त  ने  यह  सुभाव  दिया  संसद  के  सदनों  मामलों  के  लिए  निर्वाचनों  में

 मतदान  अनिवायें  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  उन्होंने  य  सुभाव  दिया  था  कि  किसी  मतदाता

 के  मतदान  का  प्रयोग  करने  में  असफल  रहने  पर  उससे  थोड़ा  उद्गृहीत

 किया  जाना  चाहिये  ।

 इस  प्रशन  का
 कि  क्या

 पूर्वोक्त  सुभाव
 संविधान  का  अतिक्रमण  करता  स्पष्ट

 उत्तर  देना  सामने  नहीं  है  ।  क्योंकि  यह  at  इस  पर  निर्भर
 करती  है

 हैं  कि  मताधिकार के

 अधिकार  को  हम  किस  हट्टी  से  देखते  क्या  यह  अधिकार है  यां  कंतेवंप  ?'  इसके  अंतिम  रिश्ते

 संविधान  में  इस  प्रश्न  के  इस  पहलू  पर  कोई  निश्चित  बात  है  |

 आयोग
 की  यह  राय है

 कि  लोक  सभा  और  राज्य  विधान  सभाओं  के
 लिए  निर्वाचनों  में

 मतदान  अनि वां यें  कर
 '

 से  संविधान  को  अतिक्रमण  नहीं  होगा  और  संविधान  की  सप्तम

 की  प्रविष्टि  2.0  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद  327  के  अधीन  संसद  मंत
 दें  नि

 अनिवार्य  करने  के  लिए  विधान  करने  की  पर्याप्त  शक्ति  है  ।  अयोग  अपनी  राय

 को  इस  बात  पर  अवलम्बित  करता  है  कि  संविधान  इस  बाबत  मौन  है  कि  मतदान

 हेयर  ।.
 संविधान  का  अनुच्छेद  26  हर  नागरिक  को  जो

 अपराध  भ्रष्ट  या  gay  आचार  तके  पर

 अध्यधीन  नहीं  ऐसे  किसी  निर्वाचन  में  मतदाता  के  रूप  में  पजीबद्ध  होने  का  बतया
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 टनल
 संविधान  में  ऐसा  कोई  उਂ  4yaey  नहीं  a

 कि  मतदाता  के  रूप  में  ऐसे  पंजीयन
 के

 पश्चात  मताधिकार  का  प्रयोग  न  करना  उसकी  स्वेच्छा  और  प्रसाद  पर  निर्भर  करेगा  जिसका

 प्रयोग  करना  कि  सभी  दृष्टियों  से  एक  महत्वपूर्ण  राजनीतिक  दायित्व  और  प्रतिनिधिक  लोकतंत्र

 को  आधार  दिला  है
 ?

 भत  इस  मामले  पर  बड़ी  सावधानी  से  गौर  करना  आवश्यक  विशेष  कर  इस  कार

 कि  यह  निर्वाचन
 आयोग  की  राय  है  जिस  पर

 gay  रूपेश  विचार  करना  अपेक्षित  है  ।

 किन्तु

 इस  प्रस्थापना  की  प्रस  में  और  जनता  के  कुछ  वर्गों  में  प्रतिकूल  प्रतिक्रिया

 हुई  है

 (7)  भारत  सरकार  को  निर्वाचनों  में  मतदान  अनिवार्य  बना  देने  के  लिए  विधि  को

 संबोधित  करनें  .  के  निर्वाचित  आयोग  से  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  प्रस्थापना  अमी  निवाचन  आयोग  के  ही  विचाराधीन

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 Central  Government  Employees’  Token  Strike

 +
 00.  Shri  Hakam  Chand  Kachwai

 Shri  M.  Sondhi

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  employees  in  his  Ministry  who  took  part  in.  the  token  strike  of
 the  Central  Governments  Employees  on  the  19th  September,  1968,

 (b)  the:  number  out  of  them  separately  who  have  been  suspended  and  whose

 absence  has  been’  counted  as  a  break  in  service  ;  and

 (c)  the  number  of  employees  who  were  dismissed  and  those  who  were  arrested
 ह द

 The  Deputy  Minister  of  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem) :  (a)  One,

 (b)  No  employee  has  been  suspended.  The  unauthorised  absence  on  the  19th

 September,  1968  of  the  only  employee  mentioned  above  has  been  counted  as  a  break  in

 his  service

 (c)  Nit

 Sugarcane  Price

 Shri  V.  Narasimha  Rao  : *101  Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati;  ShriSurya  Narayana  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  ,  the  sugarcane  price  fixed  for  the  current  year

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  some  States  had  suggested  increas: me  therein

 if  80 (c)  the  names  cf  those  States  and  the  reasers  for  not  accepting  their

 Froposa)  ;

 (d)  whether  Government  obtained  the  views  of  sugarcane  growers  also  before

 fixing  (be  price  ला

 if  so,  what  were  those  views  ? (६)
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 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (2) }  The  basic  minimum  sugarcane  price
 fixed  for  1968-69  is  Rs,  7.37  per  quintal,  linked  to  a  recovery  of  9.4  percent  or  less  with
 a  premium  of  5.36  paise  per  quintal  for  every  increase  of  0.1  per  cent  in  recovery  above

 9.4  percent.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Uttar  Pradesh,  Bihar,  Madhya  Pradesh,  Rajasthan,  Andhra  Pradesh,  West

 Bengal,  Kerala,  Assam  and  Pondicherry.  The  recommendations  of  these  State  Governo-

 ments  could  not  be  accepted  on  account  of  the  effect  the  increase  in  the  price  of  sugarcane

 would  have  had  on  the  prices  of  sugar  and  other  food  crops.

 (0)  and  (e}  Government  had  received  the  views  of  the  following  sugarcane  growers’
 interests  and  the  sugarcane  price  recommended  by  them  is  given  against  each:-

 Sugarcane  Price  recommended

 (Rs.  Per  quintal)

 Bihar  State  Cane  Growers’  jAssociation  10.72

 CooperativeFederation  17.00

 चोरी  सम्बन्धी  नीति  का  पुन  रो क्षरण

 102.  el  श्रीचंद  गोयल  :  थी  रविवार

 ् श्री  प्राकार  लाल  बेर्रा  थी  हरदयाल  saya

 et  स०  च०  सामंत  :  श्री  भारत  सिंह  चौहान

 शनी  स्वतंत्र  सिह  कोठारी  :  शनी  स०  सुन्दरम  :

 श्री  श्रोमप्रकादा  त्यागी  :  थी  aaa  तह  कुशवाह
 श्री  दिव चंद्र  का  :  डा०  To  सोनार  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  चीनी  सम्बन्धी  नीति  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  कर

 रही है  |

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निराले  किया  गया  है  ;

 क्या  चीनी  पर  से  पूरी  तरह  नियंत्रण  हटाने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 घ (  a  )  क्या  चीनी  पर  से  नियन्त्रण  उठा  लेने  के  बाद  उसके  मूल्यों  में  स्थिरता  सुनिश्चित
 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  aal  अन्ना साहिब
 :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 (3)  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 प्रौद्योगिक  सम्बन्धों  पर  समापन  दल  का  प्रतिवेदन

 #103.  श्री  कू ०  प्र०  fag  देव  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  1  1968

 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  2228  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  उड़ीसा  ale  पश्चिमी  बंगाल  के  कुछ  क्षेत्रों  में  औद्योगिक

 सम्बन्धों  पर  अध्ययन  दल  रिपोर्ट  पर  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त

 हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 (  )  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्रम  तथा  पुर्वा  मंत्री  :  धक
 im

 i  जी  नही ं।

 और  प्रशन  नहीं  उठते  |

 पालपाट  में  महिला  टेलीफोन  आपरेटरों  को  भगा  ले  ज्ञाना

 #104.  श्री  प्र०  के०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1968  को  पालघाट  टेलीफोन  एक्सचेंज  को  13  महिला

 आपरेटरों  को  एक  गाड़ी  में  भगा  कर  दहर  से  बाहर  ले  जाया  गया  था  ;

 (=)  यदि  तो  यह  कसे  और

 क्या  इने  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  गया  था  ?

 संसद-क्वार्क  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ  ०  Fo  :  जी

 नहीं  ।  पालघाट  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  सभो  आपरेटर  19-9-68  को  छ्यटी  से

 गैरहाजिर  रहीं  और  वे  20-9-68  को  सुबह  ब्यूटी  पर  हाजिर  हुई  महिला  आपरेटरों ने

 19-9-68  को  इस  प्रकार  भगा  कर  ले  जाने की  कोई  शिकायत  नहीं  की  ।

 प्रदान  के  माग  के  उत्तर  को  मह  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 {
 \  19-9-68  को  वफ़ादार  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  के  लिए  व्यवस्था  की  गई

 पर  वे  एक्सचेंजों  और  संस्थानों  के  दरवाजों  तक  ही  सीमित  रही  ।

 कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम

 105.  बया  खाद्य  az नाप  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की श्री  नीतिराज  सिह  चौधरी  :

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वर्ष  में  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम  के  लक्ष्यों  तथा  वास्तविक  उपलब्धि  में

 कॉफी  अन्तर  है  ;  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  है  ?
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 Written  Answers  November  .  14,  1958

 सामुदायिक
 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्तासाहिब्

 pa
 चालू  वर्ष  में  कृषि  sealed  कार्यक्रमों  के  बारे  में  वास्तविक  उपलब्धि

 सम्बन्धी  जानकारी  झ्र भी  उपलब्ध  नहीं

 (a)  प्रश्न  ही  नहों  होता  ।

 खरीफ  फसल  को  हानि

 श्री  मोतीलाल  मोना 106  मारण साइ  ज०  पटल

 al  हेमराज  श्री  हिम्मत सिह का  :

 श्री  धोरेन्द्रनाथ  देव  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाह

 श्री  चिन्तामणि  पारिएग्रही

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  :

 कया  वर्षा  न  होने  के  कारण  विभिनन  राज्यों  में  नष्ट  हुई  खरीफ  फसल  के  ait  में

 कोई  अनुमान  गया  शौर

 यदि  at,  तो  उसका  राज्यवार  ब्यौरा  बया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  सेन्टी

 देश  में  अकाल  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  जिसमें  अकाल साहिब  और

 तथा  बाढ़  द्वारा  खरीफ  की  फसलों  की  हानि  मी  सम्मिलित  है  एक  विवरण  सीमित  fear  जा

 रहा  और  बहुत  जल्दी  ही  सभा  के  अटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 Target  For  Kharif  Crop

 107  Shri  Ragbuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  traget  fixed  this  year  for  Kharif  crop,  State-wise  and  the  actual  production

 thereof

 (0)  the  reasons  of  law  production  in  some  States  ;  and

 (c)  the  additional  area  of  land  brought  under  cultivation  in  this  crop  as  compared
 to  last  year

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,
 Agriculture,  Community  -Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  (Shinde) :  (a)  Production  targets  are  fixed  for  the  whole
 year  and  not  separately  for  the  kharif  season  As  for  the  actual  production,  it  is  tec  early
 to  ‘give  any  quantitative  estimates  In  some  parts  of  the  country  the  harvesting  of

 kharif  crops  is  in  progress  while  in  others  the  crops  are  still  maturing

 (b)  Does  not  arise  in  view  of  reply  to  (a,  above.

 (c)  Firm  ligures  of  area  under  crops  during  the  year  1968-69  would  become  avail.
 able  only  after  the  close  of  the  agricultural  year  sometime  in  July- -August,  1969.
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 लिखित  उत्तर 23  1890
 )

 ६  ६-4  ह  निगम  द्वारा  राजस्थान  में  खरीद उच्च  ॥

 108  डा०  रोनेन  सेत  थी  कंवर  लाल  गुप्त

 शी  बासुदेव  नायर  श्री
 बृज  सुष  लाल

 ॥  ॥ श्री  चम्द्रगोप्नर  सिह  श्री  शार  प्रसाद  नद

 श्री  जि०  ao  fax गे  जाज  हरन  डीजे

 श्री  एस०  प्यार  सामानों

 बया  खाद्य  तथा  श्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राजस्थान  में  गेहूं  को  खरीद  में  खाद्य  निगम  के (*)

 रियों  द्वारा
 की  गई  अनियमितताओं  के  कुछ  मामलों  के  बारे  में  राजस्थान  के  विधान  मंडल  में

 हॉल  ही  लगाये  '  गये  areal  की  ओर  दिलाया  गया

 बया  सरकार  ने  इन  आरोपों  की  कोई  जांच  को

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं

 उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 कृषि
 सामुदायिक

 विकास

 तथा

 सहकार

 datag  में  राज्य  मंत्री

 जहाँ साहिब

 (@)  (7)  तथा  मम  खाद्य  निगम  ने  विभिन्न  की  विस्तृतਂ  जांच  की

 हैं  और  एक  क्वालिटी = इन्सपेक्टर  जो  सरंकार  से  प्रतिनियुक्ति:पर  आया  को

 अनियमितता यें  करने  पर  प्रत्यक्षतः  पाया  गया  था  ।  उन्हें  राज्य  सरकार  को  वित्त  भेज  दिया

 गया  है  ताकि  Jah  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जा  सके  |
 राज्य  सरक।र  ने  उस  अधिकारी

 को  मुअत्तल  कर  दिया है
 और  विशेष  पुलिस  इस्टेबलिदामेंट  के  माध्यम  से  इस  मामले  की  जांच

 आराम  कर  दी  है  ।

 वड़कारण्य  के  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  को  परियोजना  भत्ता

 के  109.  at  भ्रद्धाकर  सुधार :  क्या  संच  र  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करें  गे  किः :

 क्या  सरकार  की  उदार
 बनाई

 गई  नीति  के  अनुसार  परियों  जना  क्षेत्रों
 में

 नियुक्त

 डाक  तथा  तार  के  1  1966  से  परियोजना  भत्ते  तथा  ag  रियायती  के

 हकदार  हैं

 यदि  तो  बया  उक्त  परियोजना  भत्ता  तथा  अन्य  रियायत  डाक  तथा  तार

 कर्मचारियों  को  उसी  हिसाब  से  दी  जाती
 हैं

 बच्चें  कि  उनकी  सची  शर्ते  केंम चा  रियों

 जसी  हों  ;  और

 यदि  तो  उन्हें  परियोजना  भत्ते  की  मं: री  देते  कोरापुट  जिले  में

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  काय  कर  रहे  डाक  तथा  :
 के  करमचारियों  को  निःशुल्क  आवास

 के  स्थित  oe  मकान-किराया  :  भत्ते  जो  वहां  केन्या  रियों  ' को  दिये  जाने  वाली

 परियोजना  सम्बन्धी  रियायतों  में  से  एक  रियायत  मंजूरी  नः  देने  के  क्या  कार शा  ?
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 Written  Answers  Kartika  23,  1890  (Saka)
 नाय

 संसद  काय  तथा  संचार  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  ६.1]  इ  ०  Fo  तथा

 !  जी  नहीं  ।  केवल  योजना  भत्ता  ही  देय  है  |

 (7)  प्रबल  ही  नहीं  उठता  |

 वनस्पति  घो  के  सत्यों  में  वृद्धि

 110.  wal  oy  चन्द  वर्मा  :  श्री  योगेन्द्र  fag  शर्मा  :

 श्री  प०  ला०  बारुपाल  :  श्री  निहाल  fae  :

 कया  ata  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वनस्पति  घी  के  मूल्यों  जो  जन  साधारण  के  खाने  की

 अनिवार्य  वस्तु  बड़ी  तेजी  से  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ate  1968  के  दो  सप्ताहों

 में  ही  उसके  मूल्यों  में  25  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  ug  भी  सच  >  fe  सरकार  द्वारा  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  ara  दुद  और

 सरकार  से  परामर्श  किये  बिना  ही  उत्पादकों  ने  इसके  मुल्यों  में  वृद्धि  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 उन  उत्पादकों  और  वितरकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  जिन्होंने
 2  rr सरकार  से  परामर्श  किये  बिना  ही  मूल्यों  में  वृद्धि  कर  दी  है  ;  अर

 (=)  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  शोषण  को  रोकते  के  लिए  सरक!र  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों

 साहिब  :  स्वेच्छिक  तथा  सांविधिक  दोनों  नियन्त्रणों  के  अधीन  वनस्पति  के  मूल्य
 पति  के  बनाने  प्रयुक्त  होने  वाले  मूंगफली  के  तेल  और  अन्य  वनस्पति  तेलों  पर  निर्भर  करता

 है  ।  68  से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  लागू  अधिकतम  geal  को  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०  Zo  2090/68)
 विभिन्न  क्षेत्रों  में  1968  में  अनुमेय  बढ़ोतरी  22.1  प्रतिशत  से  36.1  प्रतिदिन

 के  बीच  थी  जो  fa  लगभग  उसी  अवधि  में  कच्चे  तेलों  के  मूल्य  में  saad के  area

 हुई  थी  ।

 और  वनस्पति  निर्माता  एसोसियेशन  मे  5  1968  को  स्वैच्छिक

 नियन्त्रण  की  अवहेलना  कर  चिल्ड्रन  क्षेत्रों  में  मूल्यों  में  कुछ  बढोतरी  की  घोषणा  की  थी  ।

 एसोसिग्रेशन  द्वारा  दी  गयी  दलीलें  सरकार  को  नहीं  जंची  |

 और  (=)  6  1968  को  वनस्पति  के  geal  पर  सांविधिक  नियन्त्रण

 लागू  कियाਂ  गया  और  सरकार  के  वर्तमान  श्नाष।र  पर  उस  तारीख  को  अधिसूचित  संशोधित

 मूल्यों  को  उचित  तथा  समान  सभा  था  |
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 14  1968  लिखित  उत्तर

 केरल  को  चावल  की  सप्लाई

 111 anne  छी  श्रीहीन  क्या  खाद्य  तथा  ate  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  केरल  राज्य  को  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  देने  को  सहमत

 ताकि  उस  राज्य  में  राशन  की  मात्रा  6  ala  कायम  रखी  जा  सके
 हो  गयी

 प्रतिमास  जो  चावल  दिया  जाता  है  क्या  उसकी  मात्रा  उस  मात्रा  से  कम  होती

 जिसका  वचन  दिया  गया  है  और  गत  एक  वर्ष  में  चावल  की  सप्लाई  उस  मात्रा  a,  जिसका

 aaa  दिया  गया  लगभग  3  लाख  मीटरी  टन  कम  की  गई

 यदि  तो  कम  सप्लाई  की  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  केन्द्र  द्वारा  उतनी  मात्रा  में  चावल  सप्लाई  न  किये  जाने  के  जितनी

 का  उसे  वचन  दिया  गया  केरल  राज्य  में  राशन  व्यवस्था  प्रायः  अस्त-व्यस्त  a

 जाती  है

 (=)  क्या  केन्द्र  की  ओर  से  agate  सप्लाई  होने  के  कारण  केरल  सरकार  को  29

 1968  से  राज्य  में  राशन  की  मात्रा  को  6  औंस  से  घटा  कर 3  औंस  करना

 पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  उस  राज्य  को  चावल  की  अधिक  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा

 बा  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  :  केन्द्रीय  सरकार  सप्लाई  की  उपलब्धि  पर  निसार  करते  हुये

 अनौपचारिक  राशन  व्यवस्था  की  जो  कि  केरल  की  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  से  भिन्न

 आवश्यकतायें  की  यथा  सम्भव  पूति  का  काम  शुरु  किया  था  ।  राशन  की  मात्रा  समय  समय

 प्र  बदलती  रही  है  |

 तथा  (*T)3  केन्द्र  के  पास  उपलब्धि  को.और  अन्य  कमो  वाले  राज्यों  की

 हुओं-की  पूर्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केरल  को  चावल  की  सप्लाई  मास  प्रतिमास  fara -farq

 दही  है  ।  13-  10-68  को  समाप्त  हुए  12  महीनों  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  से  केरल

 स्थित  डिपो  को  5.9  लाख  मीटरी  टन  चावल  भेजा  गया  था  ।

 केरल  के  डिपो  में  चावल  अपर्याप्त  आमद  से  कभी  कभी  राशन  व्यवस्था  में

 कुछ  रुकावट  आयी  थी  |

 तथा  राइन  के  चावल  की  मात्रा  को  उपलब्धि  के  आधार  पर  समय  समय

 पर  बदलना  पड़ा  था  |  29-9-68  से  इसे  कम  कर  80  ग्राम  कर  दिया  था  इसे  अब

 फिर  बढ़ा  कर  120  ग्राम  कर  दिया  गया  है  ।  केरल  के  लिए  यथा  सम्भव  अधिक  से  अ्रघिक

 मात्रा  में  चावल  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  बात  से  छुटकारा

 नहीं  पाया  जा  सकता  कि  राशन
 के  चावल  की  मात्रा  उपलब्धि  के  अ्रनुसार  मिस्र-भिन्न  ही

 रहेगी  ।  चावल  की  कमी  के  बदले  में  अतिरिक्त  गेहूँ  हमेशा  भेजा  जाता  रहा  है  और  भेजा

 जता  रहेगा  |
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 डाक  तथा  तार  कमंचारियों  के  लिए  कल्याण  योजना

 #112,  थी हि०  लक प्पा :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  की  कोई  कल्याण  योजना  ढाक

 तथा  तार  विभाग  के  विचाराधीन है  ;  और

 (a)  यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  qat  Ci  go  कु०  :

 जी  at

 (a)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वर्तमान  कल्याण  योजनाओं  का  व्यौरा  निम्न  प्रकार

 कल्याण  निधि  से  agar  :

 )
 मनोरंजन  क्लबों  को  अनुदान  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  के  बच्चों  की  तकनीकी  तथा

 साधारण  शिक्षा  के  लिए  छात्रवृत्तियां  तथा  पुस्तक दान  ।  350

 बतियां  जिन  में  50  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  के  लिए  छात्रवृत्तियां  भी

 सम्मलित  हैं  भीर  200  जिसमें  प्रत्येक  में  150  रुपये

 की  पुस्तकें  सम्मलित  की  प्रतिवर्ष  व्यवस्था  है  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  खेल-कैदों  का  संगठन  |

 लम्बी  और  गम्भीर  बीमारी  के  मामलों  में  या  बड़े  आपरेदान  के  मामलों

 में  आर्थिक  सहायता  और  विभाग  के  दिवंगत  तमंचा  रियों  आश्रितों

 को  रोजी  कमाने  वालों  की  अनुपस्थिति  से  उत्पन्न  कठिनाइयों  को

 तत्काल  दूर  करने  के  उद  इक  से  आधिक  सहायता  का  दिया  जाना  |

 भाग  at  तूफान  जेसी  देवी  विपत्तियों  से  पीड़ित  लोगों  को

 सहायता

 way

 )
 गर्मी  तथा  सर्दी  से  बचने  की  व्यवस्था  और  38  पेय जल  की

 व्यवस्थ
 TI

 ( &Y )  कार्यालयों  के  भोजन-कक्षों  केतीनों  को  वित्तीय  तथा  अन्य  प्रकार

 को  सहायता  ।

 रेलवे  मेल  सेवा  तथा  अन्य  कार्यालयों  के  विश्वास  कक्षों  तथा

 शालाओं  में  कर्मचारियों  की  सुविधाओं  का  प्रबन्ध
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 लिखित  उत्तर “2.

 विभिन्न  स्थानों  पर  14  डाक  तथा  तार  विभाग  के  औषधालय  खोले

 गये  हैं  att  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  तथा  उनके  परि

 बार  के  .  लोगों  के  लिये  विभिन्न  क्षय  रोग  के  अस्पतालों में  क्षय

 रोगियों  के  लिये  180  पलंग  सुरक्षित  कर  रखें  है  ।

 लगभग  2000  डाकघरों  में  प्राथमिक  चिकित्सा  के  डिब्बे  रखे  हुए  हैं

 कर्मचारियों  की  सुविधा  के  लिये  7  स्टेशनों  पर  होलीडे  होमਂ  बनाये

 गये  हैं  ।

 ( & )
 )

 डाक  तार  विभाग  की  बड़ी-बड़ी  कालोनियों  में  सामुदायिक  विकास

 के  केन्द्र खोल  रखे  हैं  ।

 सहकारी  उपभोक्ता  भंडारों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  शेयर  प  जी  बढ़ा

 कर  वित्तीय  सहायता  दी  गई  |  ऋणा  की  सुविधा  दी  गई  कुछ  समय

 तक  के  लिये  प्रबन्ध क्र  सम्बन्धी  छूट  और  एक  रुपया  प्रतिमास  के

 मात्र  के  किराये  पर  उनके  लिये  जगह  दी  गई  है  ।  कुछ  समय  तक

 गे जल  भर  बिजली  निशुल्क  दी  जायेगी  ।

 (  माठ  डाक  प्रथा  तार  विभाग  के  कमंचारियों  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  wa

 या  उनकी  फीस  के  भुगतान  प्राप्ति  के  भी  अधिकारी  हैं  ।

 उन्हें  छुट्टी  के  दौरान  यात्रा  रियायत  मी  प्राप्त  है  जिससें  वें

 अपनी  छुट्टियां  अपने  दूरस्थ  निवास  स्थानों  पर  बिता  सकें  |

 (2)  उपरोक्त  के  अलावा  कुछ  aa  निम्नलिखित  सुविधाओं के

 प्रस्ताव  पर  ब्रिटिश  किया  जा  रहो है  ;

 (q%) )  मुख्य  स्थानों  पर  पुस्तक  बक  की

 स्थापना

 तबादले  से  प्रभावित  लोगों  की  सुविधा  के  लिए

 संक्रमण-कानीन  होटलों  का  खोला  जाना  ॥

 कर्मचारियों  के  बच्चों  के  लिये  दैनिक  देखभाल  केन्द्रों

 का  खौला  जाना  ।

 डाक  तथा  तार  के  जौषधालयों  से  मिलने  वाली

 चिकित्सीय  सुविधाओं  का  सेवा  निवृत्त  कर्मचारियों

 तथा  उनके  आश्रितों  के  लिये  प्रसार  ।

 नाज  की  वसूलो

 113  eft  इन्द्रजीत  गਂ  क्या  खाद्य  तथा  श्री  मन्त्री  य  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कया  यह  सच  है  कि  फसली  ay  1967-68  के  लिए  अवाज  की

 बसूली  का  लक्ष्य  पूरा  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ;
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 | ९
 थ् af  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (7)  निर्धारित  लक्ष्यों  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अब  तक  कितना  अनाज

 वसूल  किया  गया  है  ;  ओर

 बसूली  अभियान  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 सामुदायिक-विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  फसल  वर्ष  1967-68  के  लिए  कृषि  मुल्य  आयोग  द्वारा  अभिस्तावित

 खरीफ  फसलों  के  लिए  जो  अधिप्राप्ति  लक्ष्य  था  उसको  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  परन्तु  रबी

 के
 खाद्यान्नों

 के  बारे  में  लक्ष्य  से  अधिक  अधिप्राप्ति  हुई  थी  ।

 खरीफ  की  अधिप्राप्ति  में  कमी  का  मुख्य  कारण  सितम्बर  और

 1967  के  बीच  प्रतिकूल  मौसमी  हालात  जिससे  कतिपय  राज्यों  में  फसलों  को  हानि  पहुँची

 कुछ  राज्यों  में  डावांडोल  राजनैतिक  स्थिति  जिसके  कारण  अधिप्राप्ति  विषयक  नीति  के  वनाने

 मर्तबा  उनको  कड़ाई  से  कार्यान्वित  करने  में  उत्पादक  के  स्तर  पर  स्टाक  बनाने  के

 लिए  फसल  के  अधिकांश  भाग  का  प्रयोग  जो  गत  दो  खराब  फसल  वर्षों में  समाप्त  हो

 गया  था  |

 (7)  खरीफ  खाद्यान्नों  तथा  ag  कों  अधिप्राप्ति  के  लिए  कृषि  मुल्य  आयोग  द्वारो

 afaeatfad  लक्ष्य  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  हुई  वास्तविक  अधिप्राप्ति  को  बताने  बाले  दो

 थक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 {ao  डी०  2091/68]  |

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  तथ्यों  को  देखते  हुए  ad  में  कुल

 प्राप्ति  को  संतोष  जनक  कहा  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे

 प्राप्ति  अभियान  को  और  भी  तेज  कर  दें  ।

 Refusal  to  Refer  Disputes  to  Arbitration  by  Employers

 114.  Shri  Shah  ;

 Shri  Ram  Singh  Ayarwal:

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Chief  Labour  Commissioner  has  stated  in  one  of
 his  notes  that  the  millowners  oppose  to  the  reference  of  disputes  for  arbitration  :

 (b)  if  so  the  reaction  of  Government  therto  1

 (c)  the  number  of  disputes  which  the  mill-owners  refused  to  refer  for  arbitration
 during  1967  and  1968  ;

 and
 (d)  whether  Government  would  take  action  against  the

 defaulting  mill-owners;

 (e)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  Ina  note  cireulated
 to  a  recent  meeting  of  the  National  Arbitration  Promotions  Board,  the  Chief  Labour
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 Commissioner  stated  that  there  is  still  a  great  deal  of  resistance  on  the  part  of  employers
 notes to  voluntary  arbitration  for  settlement  of  dis  |

 (b)  The  matter  was  considered  by  the  National  Arbitration  Promotion  Board
 and  some  decisions  designed  to  make  voluntary  arbitration  more  acceptable  tc  both
 sides  were  taken.

 (2)  In  1,125  out  of  1,267  cases  in  the  Central  sphere  during  February  1:67  to
 June  1968.

 (d)  and  (e)  Since  the  arbitration  under  consideration  is  voluntary  in  nature,  there
 is  no  question  of  taking  action  against  emp!oyers  who  do  not  have  recourse  to  it.

 भ्रान्ति  प्रदेश  में  सुखा

 115,  श्री  ईश्वर  शेट्टी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  इस  ay  are  प्रदेश  के  अनेक  क्षेत्रों  में  भयंकर  सुखा  पड़ा  है  ;

 सुखे  के  फलस्वरूप  फसलों  को  कितनी  क्षति  पहुंची  है  ;

 (7  ्  क्या  राज्य  सरकार  ने  सूखा  सहायता  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता

 हूँ  ;

 यदि  तो  कितनी  तथा  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  गई  हैं  ;  और

 (#)  इस  बारे  में  अब  तक  कितनी  तथा  किस  प्रकार  की  सहायता  दी.गई है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  झन्ना

 साहिब  जी  हों  ।

 विभिन्न  क्षेत्रों  में  फसलों  की  क्षति  30  प्रतिशत  से  70  प्रतिशत
 तक  होने

 अनुमान  लगाया  गया  है  |

 एक  केन्द्रीय  दल  ने  1968  कौर  फिर  1968  में  आन्द्र  प्रदेश  का

 दौरा  किया  था  ।  दल  ने  राहत  कार्यों  के  लिए  राज्य  की  वित्तीय  आवश्यकता  1969

 तक  12.55  करोड़  पये  अकी  है  ।  इसमें  5.5  करोड़  रुपये  की  वहू  राठी  सम्मिलित  नहीं

 जिसे  राज्य  सरकार  राहत  कार्यों  के  संगठन  के  लिए  अपनी  योजना  और  गैर-योजना  निधि  से

 कर  सकती है  ।  दल  द्वारा  अभिस्तावित  12.55  करोड़  रुपये  की  निश्चित  राशि  में  से  tay

 सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  7.50  करोड़  रुपये  सुलभ  कर  दिए हैं  और  राशि  राज्य

 सरकार  के  चाहने  पर  दी  जाएगी  ।

 Agitation  againts  cow  Sl  aughter Aueਂ

 *116,  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Sbri  Bansh  Narain  Singh  |

 Shri
 Ram  Gopal  Shalwale  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  wheiher  Government  are  aware  that  anew  agitation on  all  India  level  as  a

 result  of  disappointment  over  the  work  of  the  Committee  appointed  to  go  into  the  question
 of  prevention of  cow-slaughter  and  cow  protection  is  proposed  to  be  launched  ;  and

 (b)  Pia awe ction  of  Government  thereto  ?
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 त्  .  ed
 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Development

 and  Cooperation  (Sbri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Government  have  not  received  acy
 intimation  from  Sarvadalya  Goraksha  Mahabhiyan  Samiti  about  launching  of  afresh

 agitation.  However,  Shri  Jagatguru  Sbankaracharya  of  Puri,  is  reported  (o  have  said

 in  a  Press  Conference  in  Delhi  on  1st  November,  1968  that  agitation  against  Cow  Slaughe
 ter  has  been  postponed,  till  February,  1969  due  to  the  ensuing  mid-term  elections  10

 some

 (b)  A  letter  has  been  sent  to  Shri  Jagatguru  Shankaracharya  Sarvadalya  Goraksha

 Mahabhiyao  Samiti  on  5-10-1968  that  Government  would  welcome  the  further  active

 participation  of  the  representatives  of  the  Samiti  in  the  business  of  the  Committee.

 Reaction  to  this  letter  is  awaited.

 केन्द्रीय  श्रम  संगठनों  से  श्रम्यावेवन

 #117.  ष्  रवि  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्हें  केन्द्रीय  श्रम  संगठनों  के  नेताओं से  एक  संयुक्त  प्रत्

 प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  प्रति  किये  जाने  बाले  अभूतपूर्व
 और

 अनुचित  दमन  को  रोकने  को  कहा  गया  है  ;  कौर

 afe  salt  उक्त  पत्र  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 sa  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  :  सर्वश्री  सतीश  एस०  ato  गिरी

 तथा  के०  जी  भी वास्तव  से  इस  विषय  में  मुक्के  एक  संयुक्त  .  दिनांक  26

 19658;  को  मिला  था  |

 (a)  चूकि  प्रतिवेदन  का  विषय  गृहमंत्रालय  से  सम्बन्धित है  इसलिए  यह  सुझाव

 दिया  जाता  है  कि  माननीय  सदस्य  ge  प्रत  को  गृह  मन्त्री  से  पूछें  ।

 गुजरात  में  टेलीफोन  बिलों  की  बकाया  राशि

 118.  थी  नरेश  fag  महिला  :  क्या  संचार  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  राज्य  में  टेलिफोन  प्रयोक्ताश्ों  को  मौर  टेलिफोन

 बिलों  की  मारी  राशि  बकाया  है  ;

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  उन  व्यक्तियों  ने  जिन्होंने  टेलिफोन  के  बिलों  की  राशि  का

 भुगतान  नहीं  किया  है  कुछ  उद्योगपति  तथा  बड़े  व्यापारी  भी  शामिल  हैं  ;  और

 यदि  तो  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का

 विचार  दै  ?

 saree  तथा  रांची  विभाग  में  राज्य  go  कु०  :  1

 1968  को  31  19 t  ्  68  तक ्  srs  fA  ss
 SRS  कन  गये  el  लिफोन  के  किराये  और  ट्रक

 काल  बिलों  की  12.92  लाख  रुपये  की  राशि  बकाया  थी  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  विशेष  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  लेखे  टेलिफोन  नम्बरों

 के  हिसाब  से  रखे  जाते  न  कि  प्रयोक्तभो ंके  वर्गों  के  अनुसार  जेसे  उद्योगपति  या  बड़े

 व्यापारियों  का  वग  ।

 वसूली  करने  के  लिए  स्मरण  पत्र  जारी  टेलिफोन  काट  प्रयोक्ताओं  के

 साथ  व्यक्तिगत  सड़क  स्थापित  करना  और  आखिरकार  जहां  आवश्यक  हो  कानूनी  कार्रवाई

 जसे  कदम  उठाये  जाते हैं  ।

 रोजगार  सम्बन्धी  प्रादेशिक  प्राथमिकता  aware  का  समाप्त  किया  जाना

 #119.  शी  fo  शठ  भास्कर  aq  धम  तता  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  ि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रम  प्रबन्ध  तथा  सम्बन्धों  के  सामाजिक  oer  सम्बन्धी  पह

 eal  के  अध्ययन  ग्रुप  ने  श्रम  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  आयोग  को  दिये  गये  प्रतिवेदन  में  रोजगार  के

 लिये  प्रादेशिक  प्राथमिकताओं  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश  को  है

 (#)  उन्होंने  और  कौन  सी  अन्य  सिफारिशें  की  है  ;

 उनकी  सिफारिशों  को  कहां  तक  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ;  और

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  2

 थम  तथा  पुनर्वास  मन्त्रों  हाथो  जी  हां  ।

 और  अध्ययन  दल  की  सिफ़ारिशों  राष्टीय  श्रम  आयोग  के  विचारो+

 घिन  हैं  ।  आयोग  की  रिपो  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार  इंस  मामले  पर  विचार  करेगी  ।

 पी०  एल०  480  के  ग्रन्तयंत  अनाज  का  श्रावित

 120  et  स०  थो ०  बनर्जी

 ait  मोतीलाल  मीना

 क्या  |: है (1  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ने  अमरीका  से  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गत  35  लाख  टन  अनाज

 तत्काल  भेजने  के  लिये  कहा  है  ;  झ्र

 यदि  at,  तो  क्या  qatar  की  सरकार  इसके  लिटा  राजी  हो  गई  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  मसें  राज्य  मन्त्री  दस्ता

 साहिब  और  भारत  सरकार  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  सरकार  से  पी०

 ।  बातचीत एल०  480  के  अस्तगत  लगभग  23  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  देने  के  लिए  कहा

 अन्तिम  दौर  पर  है  और  बहुत  शीघ्र  बौोपचारिक  करार  पर  हस्ताक्षर  हो  जाएगे  ।
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 Opening  of  Telephone  Exchange  in  Villages  of  Yeotmal  District

 S60.  Shri  Deorao  Patil  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Jawla,  Leni  Mahagaon  Kasba  and  other  villages  of  Yeotmal  district

 of  Maharashtra  have  asked  for  the  telepnone  facilities  by  opening  a  teleptione  exchange
 there  ;

 (b)  whether  these  villages  are  situated  by  the  telephone  line  which  passes  from

 Yeotmal  to  Arni;  and

 (c)  if  so,  the  actton  takeo  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Departmeot  of  ए8ा पाशा शिफा  Affairs  and  Communications
 (Shri  ,  Gu'ral  :(a)  (9)  and  (cj:  Out  of  the  four  places  inentioned,  the  request  for  opening
 of  a  Public  Call  Office  at  Jawla  has  been  received‘by  the  Divisional  Engincer  Telegraphs,

 Nagpur,  and  the  proposal  is  under  examination.  The  proposal  for  opening  of  a  Pablic

 Call  Offices  at  Mahagaon  is  also  under  examination  by  the  Department.  As  regards  the

 other  two  places,  no  requests  have  been  received.

 The  villages  Jawla  and  Mahagaon  are  located  slightly  off  Yeotmal-Arni  route.

 arta  में  कृषि  विश्व  विद्यालयों  at  स्वरूप

 56  |  हु  थी  देवराज  पार्टी  :

 थी  यशवंत  fag  :

 श्री  भ्रॉफार  लाल  बैरवा  |

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  राज्यों  में  कृषि  विश्व  विद्यालय  स्थापित  किये  गये  हैं  ;

 विस्व  विद्यालयों  का  स्वरूप  क्या  है  ;

 किन  किन  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  एक  से  अधिक  कैम्पस  हैं  ;  और

 सभी  राज्यों  में  कब  तक  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  हो  जाने  की

 वना  है  ?

 खाद  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शीरानी

 wifes  शीश े)
 उत्तर  मध्य  area

 पश्चिम  महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  |

 अमरीका  के  भूमि  अनुदान  विश्वविद्यालय  प्रतिमान  को  भारतीय  परिस्थितियों

 से  मिलाते  हुए  अनुसन्धान  तथा  विस्तार  को  समन्वित  करने  की  दृष्टि  से  कृषि  विश्वविद्यालय

 स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 (1)  पंजाब  कृषि  लुधियाना  !

 (2)  उदयपुर  उदयपुर  |

 -  ioe te  2
 (  3)  नेहरू  कृषि  जबलपुर  ।
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 (4)  कृषि  विज्ञान  है बल

 (5)  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि  हैदराबाद  ।

 (6)  महाराष्ट्र  कृषि  बम्बई  ।

 (a)  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  एक  दिया

 विशाल  स्थापित  करने  का  लक्ष्य

 डाक  ब  लार  विभाग  में  चिकित्सा  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  दावे

 5362.  थ्रो  बाबूराव  पटेल  :

 aft  चिनाय  पाण्डेय  :

 भी  हुकमचंद  कछवाय  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  व  तार  विभाग  में  पिछले  दो  वर्षों  में  क्यारियों  ने  चिकित्सा  व्यय  की

 प्रतिभूति  के  कितने  दावे  राज्यवार  प्रस्तुत  किये  ste  वे  दावे  कितनी  राशि  के  थे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  काक  व  तार  सक्ती  में  अकेले  एक  कर्मचारी  को

 26,000  रुपये  तक  प्रतिपूर्ति  में  दिये  गये  और  यदि  तो  उसका  नाम  एवं  पदनाम

 ware  ह

 (")  किस  तरीके  से  और  किस  रूप  में  कमंचारियों  द्वारा  अपने  चिकित्सा  सम्बन्धी  fae

 प्रमुख  किये  जाते  हैं  और  डाक  ब्  तार  विभाग  में  किस  प्रकार  उनकी  जांच  की  जाती  है  ;

 wa  तक  कितने  भूरे  दावों  का  पता  लगा  है  और  अपराधी  व्यक्तियों  को  क्या-क्या

 ओष्ठ  दिया  गया है  ;  ओर

 इस  जालसाजी  को  रोकने  के  लिये  क्या  व्यावहारिक  कार्यवाही  की  गहे  है  और

 ata  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  की  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इ  ०
 कु०

 :  सूचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  उचित  समय  में  शमा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 (a)  थोड़ी  डिवीजन  के  कलक  धी  के ०  बी०  लाल  को  दो  वर्षों  में  अर्थात  1966-67

 और  1967-68  के  दौरान  लगभग  44077/-  रुपये  की  रकम  चिकित्सा  खर्च  प्रतिपूर्ति  के

 छप  में  अदा  की  एई

 (7)  विकास  ad  प्रतिपूर्ति  के  दावे  स्वास्थ्य  मंत्रालय  दरा  निर्धारित  प्रणाली  के

 अनुसार  निर्धारित  फोन  में  भेजे  जाते  जिनके  साथ  अधिकृत  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  दिये  गये

 अ्रनिवामंता  प्रमाण-पत्र  और  रोग  निदान  इंजेक्शनों  और  अधिकृत  चिकित्सा

 कारी  द्वारा  निर्धारित  औषधियांਂ  इत्यादि  पर  हुए  खच  के  वाउचर  लगे  रहते  हैं  और  उस

 चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  प्रति  हस्ताक्षरित  होते  हैं  ।  इसकी  जांच  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  उक्त

 विषय  पर  समय-समय  पर  ऐसे  दावों  की  जांच  संबंधी  जारी  किये  गये  नियमों  के  सन्दर्भ  में  की
 जासी  है  ।
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 (=)  aval  की  जा  रही  है  और  उस को  समय  पर  सभा  qck  रख feat

 जायेगा  |

 चिकित्सा  aa  प्रतिपूर्ति  की  बढ़ती  हुई  खच  की  प्रवृति  को  के-लिए-पहले से

 at  बहुत  से से  रोक-थाम  के  कदम  उठाये  जा  हैं  और
 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 कोयला  शानों  में  दुर्घटनाएं

 563  at  arg  राव  परेल  क्या  श्रम  तथा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 अक्टूबर  1968  को  कोयला  खातों  में  He  दुर्घटनाएं  हुई  और  किन

 किन  खानों  तथा  स्थानों  में  दुर्घटनायें

 प्रत्येक  खान  में  हताहत  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  कितनी  2

 ये  दुर्घटनायें  किन  कारणों  से  हुई

 (7)  मृत  खनिकों  के  परिवारों  को  कितना  प्रतिकर  दिया  गया ;

 \  कया  सुरक्षा  महानिदेशक  द्वारा  किसी  aia  के  '  मामलें  में  कोई
 विचारों

 दी

 गई  थी  और .

 (
 \  तो  उस  खान  का  नाम  क्या  है  और  इस  चेतावनी  पर  ध्यान  भ  fait

 जाने  के  नया  कारण  थे  ?

 कम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  )  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  प्राप्त  होने  पर  संभा  की  मेज  पर  रख  दी  Bi

 खुले  माल  डिब्बों  में  भेजे  गये  अनाज  की  क्षति

 564  att  बाबु  राव॑  पटेल

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 खुले  माल  डिब्बों  में  भेजे  गये  अनाज  की  क्षति  किन  कारणों  से
 होती

 पता  के  लिये  सरकार  द्वारा
 नियुक्त

 की  गई
 सरकारी

 कम
 चोरियों

 की  समिति  ने  क्या

 निष्कर्ष  निकाले  हैं  ;

 वह  1967-68  में  लापरवाही  से  गेहूँ  भेजे
 जाने

 के  राज्यवार

 कुल  कितनी  मात्रा  में  र  कितने  मुल्य  के  अनाज  की  क्षति  हुई ;

 कितना  और  कितने  मूल्य  का
 क्षतिग्रस्त  अनाज  और  पशुओं  खिलाने

 के  लिये  प्राप्त  हुआ  अथवा  नष्ट  कर  दिया  गया
 ;

 और

 q)  भविष्य  में  ढुलाई  के  दौरान  अनाज  को  खराब  होने  से.बचाने  के  लिये
 नके

 क्या
 कार्यवाही

 की  है  ?
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 सामुदायिक-विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मन्ता

 साहिब  शीशे  समिति  की  रिपोर्टे  अमी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई
 है

 परन्तु  आशा  है  कि

 er  ही  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 तथा  (7)  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  ही  सूचना  उपलब्ध  होगी  ।

 (7)  सरकार  ने  रास्ते  में  उद्यानों  के  उचित  बचाव  के  लिये  जो  पग  उठाये  हैं  उनमें

 थे  भी  शामिल हैं
 : :  यथा-सम्भव  ढकी  वैगनों  में  माल  ले  जाना  (11)  खाद्यान्न  को  ले ਂज जाने

 वाले  anal  और  दो  को  तिरपालों  से  ढकना  और  उचित  तरीके  से  बांधना  (Hl)

 केबल  साफ  मौसम  में  ही  खाद्यान्नों  का  खुले  बंगलों  में  ले  जाना  भर  ब्लाक  रेकों  में  art

 रक्षकों  साथ  ले  जाना  ताकि  रास्ते  में  कम  से  कम  समय  लगे  और  बीच  के  स्थानों  पर  उचित

 सक े|

 काशीराम  अमोनियम  ताइद  ट  शादी  का  आयात

 565  श्री  बाबूराव  पटेल
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 31  1968  को  पूरे  हुए  गत  तीन  वर्षों  में  केल्शियम  अमोनियम

 अमोनियम  सल्फेट  और  मुरिग्रेट  अब  पोटाश  को  आयात  करने  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 की
 3 आवश्यकता  ;

 इन  आयातों  के  लिये  भुगतान  किस  प्रकार  किया  गया  और  किन  किन  देशों  को

 भुगतान  किया  गया  कौर  रुपयों  में  प्रत्येक  देश  का  कितना
 कितना  हिस्सा  था  ;

 इन  तीनों  वस्तुओं  का  आयात  पिछले  दस  वर्षों में  किन  का
 कारणों  से

 प्रति  वर्ष

 तार  बढ़ता  जा  रही  है  ;

 क्या  देश  मे ंही  इन  पदार्थों  का  कोई  स्त्रोत
 मिलने

 की  सम्भावना  के  लिये  अब

 कोई  खोज  की  गई  है  ;  और

 तों  उसका  ब्यौरा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झरना

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।
 साहिब  :  कौर  ~=

 लय  में  रखा  गया  !  देखिये  संख्या  एल  ०टी०  2092/68]

 से  तक  :  यद्यपि  देश  में  नाइट्रोजन  पूरक  उर्वरकों  का  उत्पादन  बढ़  रहा

 फिर  भी  -  यह  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अपर्याप्त
 है

 ।  इसीलिए  प्रतिवर्ष  अन्य

 नाइट्रोजन  पूरक  उर्वरकों  अतिरिक्त  अमोनियम  कैल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेट  का

 अधिकाधिक  आयात  किया  जा  रहा  फिर  1973-74  तक  आत्मनिर्भरता
 प्राप्त  करने  के

 उदय  से  नाइट्रोजन  पूरक  उर्वरकों  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  उत्पादन-इकाईयां
 फी

 जा  रही  है  ।  म्यूरिएट  आफ  पोटाश  के  लिए  भारत  में  पोटाश  की  कोई  खानें  उपलब्ध  नहीं

 भारत  में  पोशीदा  का  उपलब्ध  समाधन  केवल  नमक  कारखानों  के  उत्तजित  पदार्थ  बिक्री  ही

 बड़े  कारखानों  के  उं  त्प।दनोंत्पाद  के  अतिरिक्त  बिटरन  से  सीघे  ही  पोटाशियम
 उर्वरक
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 बताने  की  रीति  लाभकारी  नहीं  होगी  ।  पोटाशिक  उर्वरकों  का  आयात  भविष्य  में  भी  नारी

 रखना  होगा  ।

 कार्य-भारित  प्रभातो

 566.  थी  सुरज  भान  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 सरकारी  और  गैर-सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  किये-मानित  प्रणाली  के  सम्बन्ध
 मैं

 सरकार  को  क्या  नीति  है  ;  ओर

 क्या  कार्य-भारित  श्रमिकों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिये  उसमें  उचित  परिवर्तन

 करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 कार्य-भारित  भ्र मिक ों  की भरम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  और

 नियुक्ति  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  दिमाग  द्वारा  at  जाती  है  और  उन्हें  औद्योगिक

 श्रमिक  सभा  जाता  है  ।  द्वितीय  वेतन  आयोग  सिफारिशों  के  अनुसार  उन्हें  उडान be  |  |  |  छुट्टी

 चिकित्सा  सुविधायें  आदि  दी  जाती  है  ।  केन्द्रीय  श्रम  कानून  कार्य-मानित  तथा  दूसरे  कमंचारियों

 कोई  अन्तर  नहीं  मानते  |

 मजदूरों  को  ठेका  प्रणाली

 567,  सूरज  भान  :  ब्या  श्री  तथा  मन्त्री  ag  बतानें  की
 कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  प्रचलित  मजदूरों  की  Ser  प्रणाली  को  समाप्त  करनें
 का

 सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 कार्गबाटी  करने  का  विचार  है  ?

 भरम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  और  सरकार ते  एक  ST

 श्रम  और  विधेयक  तेयार  किया  है  ।  यह  विधेयक  लोके  सभा  में  31  जुलाई

 1967  को  पेश  किया  गया  और  उसे  संसद  की  संयुक्त  समिति  को  सौंप  गया  है  ।  उद्योगों

 के  सरकारी  व  निजी  क्षेत्रों  में  कोई  भेद  नहीं  किया  जाता  ।  इस  विधेयक  में  कुछ  मामलों  sar

 श्रम  के  तथा  जहां  उन्मूलन  संभव  न  वहां  ठेका  श्रम  के  विनियमन  की  व्यवस्था

 चोरी  सजूरी  ate  की  सिफारिशें

 568.  श्री  सूरज  भान  :  व्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  im %

 क्या  चीनी  मजूरी  बोर्ड  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 यदि  at  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या
 है  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही

 की  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  यह  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  है  ?
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 धर्म  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  :  चीनी  उद्योग  के  दूसरे  मजूरी  wea

 wat  तक  अपनी  अन्तिम  रिपोर्टे  प्रस्तुत  नहीं  की  हैं

 (@)  wet  नहीं  उठता |

 1969  के अ  त  तक  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  तालाबन्दियां  ate  कारोबार  का  बन्द  होंती

 569.  डा०  रोनेन  सैनी  ब्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (#)  पश्म  बंगाल  में  सितम्बर  और  1968  में
 कुल  कितनी  हताहतों

 लॉलौबन्दियां  और  कारोबार  बन्द  होने  की  घटनाएं  हुई  ;

 इसके  क्या  कारण  थे  ;  भौर

 कितने  उद्योगों  में  ऐसा  कुल  कितने  जन  दिवस  नष्ट  हुए  और  wae कुल

 कितने  safe  प्रभावित  हुए  हैं
 ?

 att  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  ह |  :  और  :  सूचना  राज्य  सरकर

 सें  मांगी  गई  और  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Sab-soil  water  Survey  Scheme

 570.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleaded  to  state  :

 (a)  the  acreage  of  land  is  regard  to  which  survey  hae  so  far  been  conducted
 under  the  Sub-soil  Water  Survey  Scheme  ;  and

 (b)  the  acre  feet  of  water  which  can  be  taken  out  through  either  tubewells  or

 wells  and  the  ecreage  of  land  in  which  it  has  been  found  as  एटा  the  figures  available  so

 far

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  &  (b)  The  information  is  béing

 collected  and,  on  receipt,  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.

 हिन्दी  रिपोर्ट

 $71.  श्री  ताराधीश  स्वरूप

 थ्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 श्री  naa  बिहारी  बाजपेयी  :

 क्या  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मन्त्रालय  का  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  एवं  atta

 6  1968  उनके  मंत्रालय  को  प्राप्त  हो  गया  है  ;
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 के  4,  5,  6  और  केबारे में  क्या यदि  तो  उक्त  कार्यालय  ज्ञाप

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 अगस्त  और  1968  में  उनके  मन्त्रालय  तथा  उसके  अधीनस्थ  कार्यालयों

 और  संस्थाओं  ने  कितनी  अधिसूचना  और  प्रशासनिक

 रिपोर्ट  हिन्दी  में  भी  प्रकाशित  की  या  जारी  की  और

 जो  न  तो  जानते उनके  wea  में  प्रथम  at  के  ऐसे  कितने  आफिसर

 और  न  नियमित  रूप  से  हिन्दी  प्रशिक्षण  कक्षाओं  में  पढ़ने  जाते  हैं
 ?

 जी  a विधि  मंत्रालय  उप  मन्त्री  (ait  go  यूनुस  :

 meat  के  भाग  में  वित्त  गृह  मन्त्रालय  का  कार्यालय  ज्ञापन  विधि  मन्त्रालय

 के  दोनों  विभागों  विधि  काय  विभाग  अंतगर्त  उस  विभाग  का  एकमात्र

 अधीनस्थ  कार्यालय  आयकर  atta  अधिकरण  और  विधायी  विभाग  तथा  निर्वाचन  आयोग

 जिससे  विधि  मन्त्रालय  प्रशासनिक  रूप  से  सम्पृक्त  आफिसरों  और  अनुभागों  में  उनको

 जानकारी  ध्रौर  पथप्रदर्शन  के  लिए  परिचालित  कर  दिया  गया  है  ।  उक्त  कार्यालय  ज्ञापन  के

 पैरा 3,  4,  5  और  में  अन्तर्विष्ट  अनुदेश  नोट  कर  लिए  गए  और उ  नहें  यथासम्भव

 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  जहां  तक  ज्ञापन  के  पैरा  6  का  सम्बन्ध  हैं  इस  मन्त्रालय
 मैं

 अनुवाद  की  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ।  निर्वाचन  aria  में  उस  कार्यालय  के  अनुवाद  कार्य  कें  लिए

 1968  से  एक  प्रथम  हिन्दी  अनुभाग  एक  हिन्दी  के  मार साधन  में  कर

 रहा  है  ।  अपेक्षित  संख्या  में  हिन्दी  टाइपराइटर  खरीदने  लिए
 कायेंवाद्दी  पहले

 ही  आरम्भ  की

 जा

 (7)  सम्बद्ध  कालावधि  के  दौरान  हिन्दी  और  अग्रेजी  दोनों  में  साथ-साथ  जारी  की

 गईਂ  अधिसूचनाओं
 की  कुल  संख्या  32  इस  कालावधि  के  दौरान  कोई .

 oe
 अ. ६

 परमिट  ate  प्रशासनिक  रिपोर्ट
 जारी  नहीं  की  गई  ।

 (=)  50

 Production  of  Cotton

 572,.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Wil  the  Minister  0  ood  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  the  estimates  of  p:oduction  of  cotton  during  the  next  season  ;

 (d)  the  quanitlity  of  cotton  which  is  proposed  to  be  exported  ;  and

 (c)  the  steps  taken  to  increase  the  cultivation  of  long  staple  cotton  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Miaistry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  It  is  tco  early  to  give  any  firm  idea  about
 the  production  of  cotton  during  1963-69  season,  as  final  estimate  of  cotion  for  1968-69  is
 due  to  be  released  by  the  middle  of  the  May,  1:69

 (b)  Exports  of  cotton  during  the  cotton  season  19€8-69  (September,  1968~August
 1969)  are  expected  to  be  of  the  order  of  3  lakh  bales.

 (cy  Centrally  Sponsored  Seheme  have  been  taken  up  for  increasing  the  production
 of.  long  staple  varieties  of  cotton  in  new  sellected  areas,  in’  the’  important  cotton  growing
 States,  besides  continuing  the  Package  areas  already  covered  under  the  State  programme,
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 लिखित  उत्तर 23  1890  (  )

 Fiaancial  Assistan-e  to  Famine  Striken  Scheduled  Casts/Scheduled  Tribes

 in  Rajasthaa

 573.0  Shri  L.  Barupal
 Shri  G.  C.  Dixit

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleaséd  to
 ate  |

 whether  Government  have  formulated  any.  8 scheme  For  giving  sonie  financial (a)
 marti assistance  and  other  concessions  to  the  peopole  of  Rajasthan  parti  culary  tothe,  families

 of  Scheduled  Casts  and  Scheduled:  Tribes  because  of  acute  famine  conditions  there  ;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Develapment  and

 Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  The  State  Gover;  ment  have  organised  ‘relief  bperati-
 ogs  on  a  considerable  scale  in  the  drought  affected  areas.  These  includ:  prant
 relief,  organisation  of  relief  works  drinking  water  arrangements,  supply  of:  fooderat
 subsidised  rates,  supply  of  free  fodder  to  migrating  cattle,  etc,  Relief  is  being  given.
 without  any  distinctions  of  caste  and  cread  and  members  of  Scheduled  Caste  and  Schedu-
 led  Tribes  will  benefit  from  it  along  with  the  rest  of  the  affected  population.  A  General

 The  Team  have  not  yet  finalised  their  recommenda- Team  visited  Rajasthan  recently
 tions,  Every  possible  assistance  will  be  given  to  the  Rajasthan  Government  anjalleviating
 the  distress  caused  by  draught

 सयुक्त  अरब  गणराज्य  we  इसराइल  के  बीच  हुए  युद्ध  के  दौरान  किया  गया

 मामलो  अनाज

 574  थ्रो  ए०  श्रीधरन

 थी  कोटेश्वर  पिह

 att  क०
 लकप्पा

 तथा  कृषि  मन्त्री  14
 गी  1968

 के
 तारांकित

 wea  संख्या  491  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकार  को  माइलो  के  .  बारे  में  बातचीत

 ra  में  पूरी  हो  गई  है

 यदि  हां  तो  भाव  प्रति  टन  कितने  रुपये  ठ  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है

 सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्रो  wer

 साहिब  जहां  |  संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकारें  साथ  एक  करार  पर

 13  1968  को  हस्ताक्षर  हुआ  था  |

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  सरकार  द्वारा  रुपये  के  रूप  में  देने  का  तयशुदा  मूल्य

 221.38  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  था  ।

 प्रशन  ही  नहीं  ।
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 निर्यात  के  लिए  सब्जियों  की  किस्में  तेयार  करना

 575,  थो  कामेश्वर  fag  :  al  क०  लक प्पा  :

 छी  ए०  ay}  धरन  थी  निहालसिंह  :

 बया  खाद  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  निर्यात  के  लिए  सब्जियों  की  विशेष  किस्में  तेयार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  मंत्रो  प्रन्नाप्ताहिब

 :  (®)  '  हां

 निजीकरण  के  लिए  उपयुक्त  किस्म  के  बीज  को  आयात  करके  निर्माता  करे

 के  सफेद  प्याज  को  विकसित  किया  जा  रहा  है  ।  यही  एक  ऐसी  सब्जी  जो  पर्याप्त  मात्रा

 में  निर्यात  को  जा  रही  है  ।

 जापान  में  सब्जियों  से  तयार  किया  गयो  मांस  रहित  मांस

 S76.  श्री  कामेश्वर  सिह  :  थी  कण

 शमी  ठ  श्री  धरन  :  घो  निहाल  fag  :

 क्या  खाद  तथा
 कृषि

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जापान  में  सब्जियों  से  तैयार

 किया  गया  मांस-रहित  मांस  बेचा  जाता  है  ;

 यदि  क्या  भारत  में  भी  इस  प्रकार  के  अनुसन्धान  किये  गये  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 ere,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aa

 साहिब  :  जी  हां  ।

 se  :  केन्द्रीय  खाद्य  औद्योगिकी  अनुसन्धान  मैसूर  ने  वनस्पति

 प्रोटीन  सान्द्रण  जेसा  चट-पटा  और  कढ़ी  मांस  तैयार  किया  है  ।  श्रारम्मिक  परीक्षणों  से  पता

 खलता  है  कि  ये  भोज्य  पदार्थ  सामान्यतः  स्वीकार  है  |

 फसल  बीमा  योजना

 717.0  थो  कामेश्वर  fag  :  थी  वेब  राव  पाटिल  :

 धरी  fag  :  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :

 लिए  श्री  धरन  थी  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 शी  झोंककर  लाल  बैरवा  :  श्री  ना०  स्व०

 et  लफकप्पा  :  थ्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मनतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 $44
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 कया  सरकार  ने  फसल  बीमा  योजना  पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उस्तरा  ब्यौरा  क्या है  ;  और

 इसे  कब  तक  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ?

 खाद्य  कृषि  सर्वाधिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बनना

 साहिब  :  और  अभी  फसल  बीमा  योजना  के  ब्यौरे  पर  सरकार  विचार

 कर
 रही  है  ।

 श
 (  |  )  फसल  बीमे  पर  cag  द्वारा  विधेयक  पास  होने  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  निणुंय

 होते  ही  योजना  को  कार्यरूप  दे  दिया  जायेगा  ।

 देश  में  सुखा

 578.  थो  बलराज  मधोक  :  श्री  क०  To  fag  देव  :

 थो  ता०  स्व०  wt  धोरैया  नाथ  देव  :

 थ्रो  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  थी  नि०  र०  भास्कर  :

 श्री  रंजीत  सिह  :  थी  बे०  Fo  दास  चोरो

 थो  हिम्मतसिहका  :  ~ aft eT  चन्द  वर्मा  :

 थी
 विभूति  मिश्र

 :  घनी  aw  दत्त  शर्मा  :

 श्री  Jo  कु०  तापड़िया  थ्री  श्द्धाक ९  सितार
 :

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  थ्री  हुकमचंद  कछवाय  :

 al  जना दं नत  :  थी  तोताराम  केसरी  :

 Blo  रोनेन  सेन  थी  राम  सेवक  यादव  :

 थो  जि०  मो ०  विस्वास  :  थी  रा०  रा०  fag  देव  :

 wit  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  एस०  पी०  राममूर्ति

 थी  दी०  Wo  दीर्घा  थी  रामस्वरूप  बिद्या र्थ ों

 थी  वेर पी  शंकर  wal:  पी  ए  लिप्सा  :

 थो  ए०  श्री  घरन  :  थ्री  स०  चं०  सामन्त  :

 थी  हेम  :  शी  कंवर  लाल  गुप्त  :

 थी  रो  शमीन  :  थी  ब्  भूषण  लाल  :

 धी  गार्डिलिगन  गौड़  :  श्री  बारिश  मन्द

 wt  वि०  नरसिम्हा  राव  :  थो  बंध नारायण  fag  :.

 थी  श्रीचन्द  गोयल  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्षा  न  होने  अथवा  पर्याप्त  वर्षा  होने  के
 कारण

 देश  के

 विभिन्न  भागों  में  सूखे  को  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ;  और

 यदि  तो  प्रभावित  क्षेत्रों
 का

 ब्यौरा  कया  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों

 को  राज्य-वार  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  है  ?
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 विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह  प्रस् ता साहिब

 :  जी  हां

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 aa  के  प्रभावित  क्षेत्र

 राज्य  सरकारों  दवा  र 1  र  मायने  चयन qq  पर  दी  गई  जानकारी  के  इस  वर्ष  निम्न

 लिखित  क्षेत्र  सुखे  से  प्रभावित  हुए

 1.  आन्ध्र  परदे  मूलत  सभी  क्षेत्र  प्रभावित  हुए  परन्तु  सितम्बर

 अक्तूबर  में  हुई  वर्षा के  परिणामस्वरूप  राज्य  के

 कुछ  क्षेत्रों  में  स्थिति  में  सुधार  gar
 है

 बिहार  जिलों  के  क्षेत्र  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 3.  गुजरात  दो  जिले  ।

 4.  हरस्पारपा  चार  जिले  |

 मसूर  16  जिलों  के  क्षेत्र  प्रभावित  हुए  परन्तु

 सितम्बर/अक्तूबर  में  हुई  अच्छी  वर्षा  से  स्थिति  में

 सुधार  हुआ  है  |

 6.  उडीसा  जिल े।

 7.  राजस्थान  जिलों  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रभाव  पड़ा  है  ।  अन्य

 जिलों  के  क्षेत्रों  पर  भी  न्यूनाधिक  प्रभाव  पड़ा

 8८  उत्तर  प्रदेश  8  जिलों  के  क्षेत्रों  पर  न्यूनाधिक  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 9.  पश्चिमी  बंगाल  एक  जिले  के  कुछ  भागों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सूखे  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  :

 दैवी  विपत्तियों  के  सम्बन्ध  में  सहयता  देने  को  कार्यवाही  करना  राज्य  सरकारों  का

 विषय  है  ।  जब्र  सहायता  कार्य  इस  स्तर  का  हो  कि  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  की  भी

 इसका  विशेष  रूप  से  आधिक  सहायता  के  रूप  तो  केन्द्र  सरकार  को  एक  रिपोर्ट  भेजी

 जाती  है  ।  और  फिर  केन्द्रीय  दन  के  अधिकारियों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर

 निश्चित  पद्धति  के  अनुसार  आधिक  सहायता  दी  जाती है  ।  देवी  विपत्तियों  से  प्रभावित

 राज्यों की  दी  गई  आधिक  सहायता  का  ब्यौरा  देने  वाला  एक  वब्रिवरशण
 दिनांक

 11-11-68 के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  18  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  |

 खाद्यानों  के  बारे  में  राज्यों  को  कमी  को  दूर  करने  हेतु  राज्यों  की  आवश्यकताओं

 केन्द्रीय  भण्डार  में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धि  को  ध्यान  में
 |  ह  रखने  हुए  राज्य  ।  खाद्यान्नों  का

 गमा बटन  किया  जाता  है  |
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 597.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  fill  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  Class  1]  and  Class  IV  employees
 working  सा  presest,  in  the’

 Department  of,  Cammunications  throughout  the  country;

 (b)  the  number  of  Class  III  and  Class  IV  employees  of  the  Posts  and Telegraphs
 Department  who  were  suspended,  dismissed,  and  whose  absence  was  treated  as  a  break  in
 service  during  the  last  six  months;

 (c)  the  number  of  employees  who  were  recruited  during  the  last  three  months;  and
 (d)  1061011061.0  01'6110107665  arrested  during  the  above  petiod  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  एद्राघिशाशा छा हु  Affairs  and

 (Shri I,  Gujral)  (a)  to  (d)  .The  information  required  is  being  collected  and  will  be
 laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 Accommodation  for  P  &  T  Offices  in  Madhya  Pradesh

 580,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  number  of  post-offices  sub  posteoffices  and  Telegraph  Offices  separately
 in  Madhya  Pradesh  which  have  been  housed  in  rented  buildings  for  want  of  Govern.
 ment  accommodation;

 (b)  the  amount  spent  by  Government  as  renton  such  buildings  every  year;  and

 (c)  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government  to  house  such  p
 offices  in  Government  buildings  ?

 The  Minister  of  State  to  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Commaaications
 Head  Post  Ofiices (Shri  1,  Gujrat)  :  (a)  586  Sub,  Post  Offices  and  Telegraph

 Offices  are  housed  in  rented  buildings,

 (b)  Yearly  rent  of  Rs.  13,471.44  paise  and  Rs,  5,35,276,92  are  paid  for  buildings
 housing  Head  Post  Offices  and  Sub  Post  Offices  respectively  while  yearly  rent  of
 Rs.  68,258.40  is  paid  for  buildings  housing  the  telegraph  offices

 (c)  Action  is  being  taken  to  construct  departmental  buildings  to  house  Post
 Offices.  At  present  15  proposals  are  being  processed.  Due  to  limitation  of  funds  for

 building  works,  the  programme  has  to  be  limited  every  year  based  on  funds  available

 Post  Offices  in  Rented  Bulldings  in  Dewas  and  Shajapor,  M.  P

 581  Sbri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  the  Minister  of  be
 pleased

 to  state:

 (a)  The  number  of  post  offices  at  present  in  the  districts  cf  Dewas  and  Shajapur
 in  Madhya  Pradesh  which  have  been  housed  in  rented  buildings  for  want  of,  Government

 buildings;  and

 (6)  the  amount  Goveroment  spent  towards  rent  every  year  on  them  ?

 The  Minlster  of  State  in  the  De  yortment  of  Parliamentary  Affairs  and

 (Shri  K.  Gujral)  (a)  9  and  7  in  Dewas  and  Shajapur  Districts  respectively,

 7680/-  and  Rs  S394
 (0)  Rs. |  i  vo  INS.  4224  per  anoum  respectively  in  Dewas  and  Shajapur  Districts.
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 23,1  क

 Increase  in  Prices  of  Foodgrains
 .

 582.  Shri  Narain  Swarup  Sharma  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Hardayal  Devgun  :
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :
 Shri  RanjitSingh  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :

 Shri  Kanwar  Lal  (७0108 :  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :

 Shri  Sharda  Nand  :  Shri  J.  B.  Singh  :

 Shri  Shri  Gopal  52000  :  Sbri  D.  Rafu;:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 and
 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  prices  of  foodgrains  have  increased  steeply  recently;

 (b)  if  50,  the  reasons  therefor  fand  the  steps  so  far  taken  of  proposed  to  be  taken

 by  Government  to  prevent  the  increase  in  the  prices  of  foodgrains  ?

 The  Mialster  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Coorperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  ;  (8)  Although  there  was  some  rise  in  the

 prices  of  major  foodgrains  upto  Septembers,  1968,  the  priees  except  in  the  case  of  wheat

 have  shown  a.  downward  trend  since  October,  1963,  following  the  arrival  of  the  new
 Kharif  crop.  Seasonal  rises  in  prices  during  the  lvuan  season  this  year  were,  however,
 lower  than  last  year.

 (b)  The  upward  trend  io  wheat  prices  in  on  account  of  the  loan  season.  To  eheck

 the  rise  in  prices  foodgrains  are  supplied  from  the  Central  reserves  to  the  deficit:  States
 for  distribution  under  the  public  distribution  system.

 पंजाब  में  रुई  की  उपज

 $83.  ft  श्रीचन्द॑  गोयल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 dara  में  रूई  की  उपज  बढ़ाने  के  लिये  कपा  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  क  विचार है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रन्नासाहिव

 रूई  की  उपज  बढ़ाने  के  लिए  अपनाई  गई  उन्नत  पद्धति  पैकेज  को  राज्य  की  योजना

 तथा  केन्द्र  द्वारा  आयोजित  योजना  के  श्रन्तगंत  पंजाब  राज्य  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 उन्नत  बीज  तथा  उर्वरक  जपे  आवश्यक  आदान  उत्पादकों  को  उपलब्ध  किए  जा  रहे  हैं ।* पौघ

 रक्षा  उपाय  आयोजित  किये  जा  रहे  हैं  जिनमें  बड़े  क्षेत्रों  में  किया  जाने  वाला  हवाई  जहाज

 द्वारा  छिड़काव  सम्मिलित  है  ।  उपरोक्त  कार्यक्रमों  को  चौथी  योजना  में  भी  जारी  रखने  का

 प्रीत  है  |

 पंजाब  में  वनस्पति  घो  की  कमी

 584.  थी  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 (%)  पंजाब  तथा  चण्डीगढ़  में  वनस्पति  घी  की  कमी  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने

 क्या  कर।र्पवाटी  की

 बढ़  ae

 कपा  ag  सच  है  कि  पंजाब  चण्डीगढ़  में  गेहूँ  चावल  के  मूल्य  काफी
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 (a)  यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय

 किये  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रन्नासाहिब

 पंजाब  और  चण्डीगढ़  में  वनस्पति  की  कमी  के  संदर्भ  में  पंजाब  सरकार  और :  (#)

 चंडीगढ़  carat  ने  वनस्पति  का  समुचित  वितरण  करने  के  लिए  वनस्पति  डील सं  लाइसेंसिंग

 आदेश  निकाला  था  ।  पंजाब  में  वनस्पति  की  भी  खाद्य  काड  धारियों  को  की  जाती  है  ।

 1968  के  शुरू  में  सप्लाई  स्थिति  में  सुधार  होने  से  ये  प्रतिबन्ध  उठा  लिए  गए  थे  |

 और  पंजाब  और  चण्डीगढ़  में  गेहूं  और  चावल  के  मूल्यों  में
 कुछ

 तरी  हुई  थी  ।  चंडीगढ़  में  मुल्यों  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिये  चंडीगढ़  प्रशासन  ने  1968

 से  उचित  ger  की  दूकानों/उपभोवता  सहकारी  भण्डारों  के  द्वारा  खाद्यान्नों  की  बिक्री  शुरू  की  |

 नई  खरीफ  की  फसल  के  आने  से  भावों  में  स्थिरता  अथवा  गिरावट  की  प्रवृत्ति  आने  लगी  है  ।

 पंजाब  में  सुखे  की  स्थिति

 585.  थी  श्रीचन्द  गोयल  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 कया  पंजाब  के  कुछ  विशेषतया  फिरोजपुर  जिले
 में  सूखे  की  स्थिति

 गौर

 इस  वर्ष  की  कपास  की  खेती  पर  सुखे  का  कितना  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 '
 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब

 :  भारत  सरकार  को  पंजाब  में  सूखे  की  स्थिति  होने  के  सम्बन्ध  में  कोई  frate

 नवदीं  मिली  है  ।

 eq  ही  नहीं  उठता  |

 मंत्रणा  समितियां  कौर  बोद

 5  86.  थी  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  इस  तथा  पुनर्वास  मंत्री  29  1968  के

 ग्र तारांकित  cat  संख्या  6435  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ©  क्या  उनके  मंत्रालय  में  मंत्रणा  समितियां  और  बोर्डों  के  बारे  में  इस  बीच  जानकारी

 एकत्रित  करली  गई

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ome  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (sit  से  (7)  एक  घ्रिंवरण  जिसमें  अपेक्षित

 सूचना  दी  गई  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये
 watt  as  ic@Ql

 ।  संख्या  एल०  टी ०  अधि  68]

 =~$49
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 कोयला  सजूरी  बोर्ड को  सिफारिशों  को  कियास्विति

 58  7.  et  प्र०  सिह  देव  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  1968  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  10320  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  नियोजकों  द्वारा  कोयला  तथा  अन्य  ख़निज  उद्योगों  के  लिये  मजूरी  बो  की

 सिफारिशों  की  क्रय  अन्विति  के  बारे  में  कोई  प्रगति  हुई

 यदि  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और

 इत  सिफारिशों  क्रियान्वित  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  भर  हां  ।  कुछ  प्रगति  हुई है
 ।

 ज़बत मान  स्थिति  को  दबाते  हुए  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |  कोयला  उद्योग  के  विषय  में  सरकार  ने  निर्णय  किया है  कि

 कोयले  के  मुख्य  सरकारी  खरीददार  जैसे  इस्पात  कारखाने  तथा  बिजली  प्रतिष्ठान  भारी

 उन्हीं
 कोयला  खान  प्रबन्धकों  के  कोयला  सम्भरण  की  निविदा  को  माने  जो  संबंधित  क्षेत्र  के

 क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  इस  भाग्य  का  एक  प्रमाण-पत्र  कि  उन्होंने  कोयला  खान  उद्योग

 संबंधी  केन्द्रीय  वेतन  ate  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  दिया  पेश  करें  ।

 विवरण

 कोयला  तथा  wea  खनिज  उद्योगों  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्डों  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित

 म  करने  वाली  कोयला  खानों/श्न्य  खानों  की  संख्या

 सिफारिशों  क्रियान्वित कोयला  खानों /  श्राप

 सानों  की  संख्या  न  करने  वाली  कोयला

 खाने/प्रत्य  खानों  को

 संख्या  |

 )  किया  खनन  उद्योग  746  221  अतिरिकत

 483  कोयला  खानों  ने सम्बन्धी  मजूरी  बोर्ड

 सिफारिशें  केवल  आंशिक

 रूप  में  क्रियान्वित  की

 हैं  ।)

 )  लोह  अयस्क  खनन  376  299  (8  खानों  ने

 सिफारिशें  आंशिक  रूप उद्योग  सम्बन्धी  म  जूरी

 बोड़  में  क्रियान्वित  की  हैँ  1)

 पूना  पत्थर  तथा  283  235  (16  खानों  ने

 डोलोमाइट  खनन  सिफारिशें  आंशिक  रूप

 उद्योग  सम्बन्धी  मजूरी  में  क्रियान्वित  की  है  1)
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 39४  21(2  खानों  ने

 रीलें  आंशिक  रूप  में

 क्रियान्वित  की  )

 खाद्यान्न  गोदामों  के  ढांचे

 588  थी  रा०  श्री  बेशी  शंकर  शर्मा

 थ्री  रि पीठ  Lo  लाकर |
 bed  ्  he  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  थ्री  ny  लिमय े:

 बया  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्य  विभाग  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किसानों  और  व्यापारियों

 में  धातु  के  बने  खाद्यान्न  गोदामों  के  ढांचों  को  लोक  प्रिय  बनाने  कार्यक्रम  चालू  किया  है

 यदि  af,  तो  इस  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  कया  और

 इस  कायम  को  कितनी  सफलता  मिली  हैं  ।

 साद  सापमुदाधिक-विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्री  श्रन्नासाहिव

 इस  कायम  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार

 (1)  किसानों  और  व्यापारियों  के  सम्मुख  विभिन्न  जलवायु  की  स्थिति  में

 विभिन्न  खाद्यान्नों  का  भण्डारण  करने  के  लिए  धातु  दिनों  की

 योगिता  और  उपयुक्तता  के  बारे  में  प्रदर्शन  किए  जाते  हैं  ।

 (2)  देव  भर  के  इंजीनियरिंग  माल  के  निर्माताओं  की  तकनीकी  जानकारी

 भर  निर्दिष्टयोँ  उपलब्ध  का  उचित  बिन  तयार  करने  की  सलाह  दी

 जाती

 (3)  भण्डारण  संम्बन्धी  आधुनिक  टेक्नॉलोजी  का  कार्यकर्त्ताओं

 को  प्रशिक्षण  देना  ।

 सरकार  द्वारा  उपरोक्त  पग  उठाने  के  उत्तर  प्रदेश  पंजाब

 के  किसानों  में  धातु  के  बिन  लोकप्रिय  हो  रहे  हैं  ।  इस  कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  होने  से  पूर्व  धातु  के

 बिनों  को  बनाने  का  sig  जो  कि  वास्तव  में  अज्ञात  अब  उसे  लगभग  20  फर्मों
 >
 नें  शुरू कर

 दिया है

 राज्यों  .  में  प्रारम्भिक विस्तार  कायें  मध्य  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र

 अवस्था में  ही  दै  ।
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 ale  का  बार  स |. 6 6-16  &  जाज  से
 मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 589.  श्री  रा०  बर्थ  थी  भारत  fag  योहान

 att  वेरी  शंकर  श्री  बंश  नारायण  सिंह  :

 श्री  दी०  चल  फार्मा  :  श्री  FAT  लाल  गुप्त  :

 प्रकाश  ate  शास्त्री  थी  शारदा

 श्री  हिम्मतसिहका  :  at  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :

 at  र्विराय  :  थ्री  श्रीहीन  :

 श्री  नि०  रू०  भास्कर  :  श्री  यशवंत  fag  कुशवाह  :

 थी  स०  मो०  aaa  :  थ्रो  मोरेश्वर  कविता  :

 श्री  Jo  Fo  कापड़िया  श्री  समर  गुह :

 at  ए०  श्रीधरन  :  थ्री  ato  मुतु स्वामी  :

 थी  देव  राव  पार्टी  :  थ्री  राम  कष्ण्ण  गुप्त  :

 थी  हरदयाल  देवगण  :  श्री  राठ  को ०  श्रमी

 थी  बेकस  दास  चौधरी  :  थ्री  गार्डिलिगन  गोड़  :

 थी  हेमराज  :  श्री  fao  नरसिम्हा  राव  :

 थी  चिन्तामणि  पारियग्रहो  :  शो  लताफत  चली

 थी  शिवकुमार  शास्त्रो  :  श्री  रघुवीर  सिह  शास्त्री  :

 श्री  घी रेन् द्रनाथ  देव श्री  हंस  asa  :

 थी  श्रोॉकार  लाल  बैरवा  :  श्री  पर  वेकटासुब्बया  :

 थ्री  रामस्वरुप  विद्यालयों  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  23  अ  न 10८  8  को  खाद्यान्नों  की  वसूलो

 खाय  राशन  व्यवस्था  तथा  चीनी  सम्बन्धी  नीति  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  मुख्य

 है  प्राणियों  का  सम्मेलन  gar

 (a):  यदि  तो  क्या  मुख्य  निशंक  किया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  मुख्य  मंत्री  सरकार  की  खाद्य  नीति  से  श्रसहुमत

 थे  ;  ale

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक-विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रर्नासा

 शिन्दे )  :  जहां  ।

 (a)  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  1968-69  के  लिए  खरीफ  खाद्यान्नों  के  गत

 ag  के  अधिप्राप्ति  मुल्यों  को  ही  जारी  रखा  जाय  और  विंमान  क्षेत्रीय  प्रतिबन्धों  को  मी  बनाए

 रखा  जाय  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि  उपलब्धि  में  वृद्धि  के  साथ  लेवी  प्रतिशतता

 में  बुद्धि  करते  हुये  चीनी  की  आंशिक  विनियंत्रण  की  नी  व  ज  रखा  जाय  1:

 5  52.0
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 (7)  और  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  खाद्य  नीति  पर  होने  ary  किसी  विचार

 विमर्श  में  कुछ  मतभेद  होने  को  आशा  करना  स्वाभाविक  है  ।  खुले  रूप  में  विभित्र

 पहलुओं
 पर  चर्चा  करने  के  बाद  नीति  विषयक  प्रमुख  पहलुओं  पर  aaa  हो  गया  था  |

 खाद्य  उत्पादन

 5090.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्
 967-68  में  अधिक  ऊपज  देने  वाले  बीजों  की  किस्मों  में  वृद्धि  होने  के  बावजूद

 खाद्य  उत्पादनों  op  fr  of
 में

 1964-55  की  तुलता  में  केवल  66  लाख  टन  41a  ५२  ४

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)  1968-69  में  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ग्रन्नासाहिब

 शिन्दे  जो  at

 1967-68  में  बाजरा  कौर  उतार  नामक  5  धान्य  फसलों  के

 सम्बन्ध  में  खाद्यान्नों  की  खेती  के  कुल  त्ेत्र के  5  प्रतिशत  से  भी  कम  क्षेत्र  में  अधिक  उपज  देने

 वाली  किस्मों  का  कार्यक्रम  लागू  था  ।  गेहूं  और  मक्का  के  मामले  में  बढ़ौतरी  कुन  उत्पादन  की

 लगभग  35  प्रतिशत  धी  और  बाजरे  के  मामले  में  15  प्रतिशत  ।  यह  बढ़ौतरी  काफी  हद  तक

 नजदीक  उपज  देने  वाले  कार्यक्रम  के  कारण  थी  ।  परन्तु  देश  के  विभिन्न  भागों  में  अक्टूबर

 नवम्बर  1967  के  दौरान  प्रतिकूल  जैसे  कि  बिहार  के  हथिया  में  वर्षा  में  कमी  होना

 और  पश्चिम-बंगाल  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  अपर्याप्त  बर्षा  होने  के  कारण  सामान्य  खेती

 फे  अन्तर्गत  चावल  के  उत्पादन  में  कमी  होने  परिणामस्वरूप  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों

 के  काय  क्रम  क्षेत्रों  में  चावल  की  अधिक  उपज  प्राप्त  करने  में  विषमता  ar  गई  ।

 1968-09  की  अवधि  के  लिये  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान  केवल (7)

 कृषि  ay  की  समाप्ति  के  पश्चात  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 जाक  तथा  तार  विभाग  हारा  जानो  कपि  गये  डाक  टिकट

 591.  श्री  हरिभाई  जे०  पटेल  :  क्या  संचार  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  ऐसा  विवरण

 रखने  की  उठा  करेंगे  जिसमें  1968  से  डाक  तथा  तार  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये

 डाक  टिकटों  की  संख्या  तथा  उनका  संक्षिप्त  विवर्ण  दिया  हुआ  हो
 ?

 संसद  कार्य  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इ०  कु०  :  एक  विवरण

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  में  श्वा तक  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  eto

 2094/68]
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 दिल्ली  में  एक  ale  सुपर  बाजार  खोलना

 592,  श्री  मशिभाई  जे०  पटेल  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  29  1968  के

 अता रां कित  प्रशन  संख्या  6523  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  एक  और  सुपर  बाजार  खोलते  के  प्रस्ताव  को  इस  बीच  में  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  स  अकार
 हश्र ७  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  एस०

 :  (#)  जी  नहीं  ag  प्रस्ताव  अभी  तक  कोआपरेटिव  स्टोर  जो
 सुपर

 बाजार  को  चलाता  के  विचाराधीन  जै
 e  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ant  के  कारण  रास्ते  में  गेहूं  की  बोरियों  को  क्षति

 593.  श्री  मरीआई  जे०  पटेल  :  कया  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  1  1968  के

 कित  sea  संख्या  2139  तथा  2140  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 न्यू  कांडला  से  बुक  किये  गये  तथा  तैमूरिया  में  प्राप्त  हुए  आयातित  गेहूँ  की

 2260  बोरियों  को  रेलवे  अधिकारियों  की  असावधानी  के  कारण  वर्षा से  कितना
 नुकसान

 पुना  में  प्राप्त  हुए  पंजाब  के  गेहूँ  की  4,730  बोरियों  को  कितनी  क्षति

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  रेलवे  प्रशासन  को  कोई  दावा  भेजा  है  कौर  यदि

 तो  उस
 दावे

 की  राशि  कितनी

 क्या  मार्ग  में  इस  गेहूँ  की  इस  बड़ी  मात्रा  की  सुरक्षा
 34  wowed  के  हेतु  पूर्वोगाय  न  करने  के

 लिये  कोई  जिम्मेवारी  निर्धारित  की  गई  और

 (=)  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  रेलवे  अधिकारियों  के  परम्

 से  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 araattam-fawre  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ह..1|  झनग्नासाहिब
 :  2260  बोरियों  में

 से
 300  बोरियां  बर्पा  से  प्रभावित  नहीं  हुई  थीं  और

 उनकी  सुपुर्दगी  ठीक  हालत  में  ली  गयी  थी  ।  झष  बो  रियों  में  1901  ज्हील  गेहूं  में  से  लगभग

 465  क्विंटल  गेहूं  क्षतिग्रस्त  पाया  गया  था  |

 और  पूना  में  प्राप्त  हुये  पंजाब  के  गेहूँ  की  68692  बोरियों  में  से  रेल  art

 में  4530  बोरियां  जैसा  कि  पहने  सूचित  किया  गया  था  4730  वर्षा  से  प्रभावित

 हुई  थीं  ।  पता  चला  है  कि  लगभग  1603  जीवन  गेहूं  क्षति-प्रीत  हुआ  है  जिसके  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार

 ने
 रेलवे  के  पास

 1,49,083.24  रुपये का  दावा  दायर  किया  है  !
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 (=)  यह  मामला  रेलवे  के  ध्यान  में  लाया  गया

 (=)  यह  मान  लिया  गया  है  कि  खाद्यान्न  लादने  के  लिये  यथा  सम्भव  सीमा  तके  ढके

 ei  ama  सुलभ  किए  जाए  गे  |  af: =x  ढके  हुये  वैगनों  की  कमी  के  कारण  खुले  वैगनों  का  प्रयोग

 करना  पड़ता  तो  रेलवे  ने  यह  आश्वासन  दिया है  कि  पे  बैगन  तिरपालों  से  अच्छी  तरह  ढक

 दिए  जायेंगे  और  रास्ते  भर  में  उनकी  हिफाजत  की  जाएगी  ।  केवल  साफ  मौसम  में
 ही  यथा

 सम्भव  खुले  मेगन  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 Irregularities  in  the  Counting  of  Votes  in  Karnal  Parliamentary  Constituency,

 594  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Stri  Ata}  Bihari  ayee  :

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Shri  Bal  Raj  Madhok

 Shri  Yashpal  Singh  ;  Shri  Hardayai  Devygun  :

 Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  statei

 (a)  whether  it  1s  a  fact  that  the  Supreme  Court  have  found  serious  irregularities  in
 the  counting  of  votes  of  Somalka  area  of  Karnal  Parliamentary  Constituency;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  made  any  investigation  in  this  regard;

 (c)  if  so,  the  action  taken  against  the  0815005  responsible  for  it;  and

 (d)  the  precautions  taken  to  check  such  irregularities  in  the  counting  of  votes

 during  mid-term  elections  to  be  heid  in  West  Bengal,  Uttar  Pradesh,  -Bihar  and  Punjab  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  M,  Yunus  Saleem  (a)  Apart  from

 certain  news  items  appearing  in  the  Press,  the  Election  Commission  has  no.  other  infore

 mation  in  the  matter

 (0)  to  (qd):  The  judgment  of  the  Supreme  Court  io  the  election  appeal  is  awaiied.  As

 such,  the  question  of  making  investigations  -and  taking  action  does  not
 arise  at  this

 stage.

 Agricultural  Prices  Commission

 95  Shri  Prem  Chand  Verma  : Shri  Raghevir  Singh  Shastri

 Shri  Barua  :  Shai  Latafat  li  Khan :
 Sh.ii  Chintamani  Panigrahi  Shri  Sradhakar  Supakar
 Shri  Deorao  Patil  Shri  K.  Amin:

 Dr.  Ranen  Sen  ri क्  Sbri  A.  Sreedbaran  :

 Shri  Nitiraj  Singh  Chaudtary

 Will  the  Ministec  of  Food  and  Agriculture  be  p  leased  to  state:

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Agricnlture  Prices  Commission  has  submitted  its

 1601

 (b)  छ  80,  the  main  recommendations  of  the  Commission  on  foodgrains  procurement
 and  price  policy  for  kharif  season  during  1968-69;

 (c)  the  reactions  of  various  State  Goveroments  thereon;  and

 ne  taken  hy
 (6)  the  decisi  ons  faken  by  Governoment  in  the  matter

 इक
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 The  Minister  of  State  in  the  Minis  try  of  Food,  Agriculture,  Community  Development

 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  Agricultural  Prices  Commission  have  recommended  a  procurement  target

 of  5,7  million  tonnes  of  Kharif  cereals  consisting  of  4.2  million  tonnes  of  rice  and  1,5

 million  tonnes  of  coarse  grains.  The  procurement  prices  recommended  by  the  Agricultural
 Prices  Commission  are  given  in  (he  statement,  [Placed  in  Library,  See  No.  LT,  2095/68)

 (c)  The  recommendations  of  the  Agricultural  Prices  Commission  were  discussed

 in  a  Conference  of  Chief  Ministers  of  States.  The  consensus  of  opinion  at  the  Conference

 was  that  in  view  of  shortfall  in  production  on  account  of  drought  and  scarcity  in  some

 parts  and  floods  in  others,  it  will  not  be  possible  to  achieve  the  target  set  by  the  Commi-

 ssion,  and  that  last  year’s  procurement  prices  should  be  continued  with  marginal

 adjustments  in  some  States.

 (d)  The  target  for  procurement  of  Kharif  cereals  has  been  fixed  at  4.3  million

 tonnes  consisting  of  3.5  million  tonnes  and  0.8  million  tonnes  of  coarse  grains,  The

 procurement  prices  announced  forthe  current  year  are  the  same  as  those  of  last  year

 except  for  slight  increase  in  paddy  price  of  Mysore  andin  jowar  and  nagli  prices  for

 Maharashtra.  The  prices  fixed  for  1968-69  are  indicated  in  the  Statement  mentioned  ia

 reply  to  part  (b)

 कोयला  उद्योग  में  fan  स्थिति

 596.  - ॥ 6०  रोनेन  सेन  :  थी  कि  Mo  fag देव  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  श्री  हरदयाल  दे वं गुणा  :

 थी  ही०  नाम  मुकर्जी
 ह  थी  धीचन्व  गोयल  :

 थी  वासुदेवन  नायर  :

 क्या  श्रे  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताते  की  कृप  करेंगे  किः

 (*)  क्या  कोयला  उद्योग  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  के  अध्ययन  दल  ने  अपने

 प्रतिवेदन  में  यह  बताया  है  कि  कोयला  उद्योग  में  श्रमिकों  की  स्थिति  उत्तरोत्तर  खराब  होती

 चली  गई

 क्या  इस  दल  ने  यह  भी  बताया  है  कि  कोयना  खानों  में  औद्योगिक  अशान्ति  का

 मुख्य  कारण  यह  है  कि  मजूरी  बोर्ड  पंचाट  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 (7)  क्या  इस  अध्ययन  दल  की  राय  में  मूल्यों  में  सेवा  से

 जबरी  छुट्टी  तथा  युक्त  और  वैध  भुगतानों  की  अदायगी  न  करना  इन  सभी  कारणों

 से  श्रमिक  स्थिति  खराब  हुई

 बया  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  दल  ने  कई  उपाय  सुभा fe

 (=)  यदि  तो  दल  ने  इस  बारे  में  क्या  मुख्य  सुभाव  दिये  और

 उन  पर  निचेय  किये  गये  हैं  ?

 धरम  तथा  पुसवाँस  मंत्री  से  राष्ट्रीय  अम  आयोग  ने  अध्ययन
 दल  की  रिपोर्ट  सम्बन्धित  संस्थापकों  को  उनके  विचार  जानने  के  लिये  भेज  दी  है  ।  रिपोर्ट  की
 प्रतियाँ  संसद  पुस्तकालय  को  पहले  ही  भेज  दी  गई

 हैं  |
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 (=)  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  के  दिये  गये  सुझाव  पर  राष्ट्रीय  श्रम  अयोग  ने  विचार

 करना  है  ।  अयोग  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  ही  सरकार  द्वारा  उन  पर  निरूप  लेते  का

 प्रत  उठेगा  |

 न्यूज  का  रक्षित  भण्डार

 597.  डा०  रोनेन  सेन  :  श्री  योगेन्द्र  शर्मा  :

 थी  grata  गुप्त  :  थो  प्रसाद  वर्मा  :

 थी  वासुदेवन  नायर  :

 कया  ate  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  अनाज  का  रक्षित  भण्डार  बनाने  में  कोई  सराहनीय
 प्रगति  नहीं  हुई

 क्या  धीमी  प्रगति  का  मुख्य  कारण  देना  में  वसूली  अभियान  की  असफलता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  पिछले  कई  वर्षों  में  वसूली  लक्ष्यों
 से

 सदा  कम  होती

 रही

 (3)  क्या  सरक।र  ने  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  बसूली  एजे  लियों  की  निरन्तर  असफलता

 के  कारणों  की  छानबीन  की  और

 (=)  पति  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहिब
 :  (*)  जी  नहीं  ।  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  खाद्यान्नों  का  वास्तविक

 स्टाक  1967  के  शुरू  में  13.1  लख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1968  के  शुरू  में

 32.7  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  है  ।

 यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  आन्तरिक  अधिप्राप्ति  अभियान  असफल  रहा  है  ।

 (7)  यदि  अधिक  से  अधिक  अधिप्राप्ति  करने  का  प्रयत्न  करना  है  तो  लक्ष्य  ऊंचे

 निर्धारित  करने  ही  होंगे  ।  वास्तविक  अधिप्राप्ति  सामान्यतः  अपेक्षाकृत  कम  रहेगी  ।  लेकिन  कुछ

 राज्यों  में  वास्तविक  लक्ष्य  से  अधिक  भी  हुई  थी  ।

 (4)  और  अधिप्राप्ति  की  प्रगति  पर  सनिरस्तर  निगरानी  रखी  जाती  ह  और

 अधिप्राप्ति  में  परीक्षाएं  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  कदम  भी  उठाये  जाते  हैं  ।

 कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  मज़ूरी  बोड़  का  प्रतिवेदन

 छी  नम्बियार 598.  थी  यशपाल  fag  :

 थी  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  थी  सिसाना

 ait  meet  बिहारी  वाजपेयी  :  थनों  रूमानी  :

 थी  ato  शर्मा  :  श्री  सुरज  सान  :

 el  आकार  लाल  बैरवा  :

 क्या  ध  तथा
 पुनर्वास  मंत्री  29  1968  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  767  के

 अत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कया  सरकार  को  इस  | च  कपड़ा  उद्योग  सम्बन्धी  मजूरी  बोले  का  प्रतिवेदन  प्रापत

 हो  गया  कौर

 यदि  तो  कया  क्या  सिफ़ारिशों  की  गई  हैं  तथा  उनकी  क्रियान्विति  के  लिये

 सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ay  तथ
 1  पन ध  ata  मंत्रो  at

 spor?  }
 ~  "foe  जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 प्रादेशिक  महापौरों  टेलीफोन  निर्देश  शिक

 599,  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  : श्री  यशपाल  सिंह  :

 श्री  प्रकार  लाल  बैरवा  :  थो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 थी  ना  स्व०  शर्मा  थी  देवकी  area  पाटो दिया  :

 क्या  संचार  मंत्री  यद  aaa  की  कृपा  करेंगे

 नज
 कया  देश  में  टेलीफोन  निर्देशिका  को  प्रा  Pope Gilt  भ  NIST  प्रकाशित  करने

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 (a)  यदि  तो  टेलीफोन  निर्देशिका  को  कितनी  प्रादेशिक
 भाषाओं

 में

 करने  का  सरकार  का  विचार  और

 इस  पर  कितना  अतिरिक्त  खरब  होने  की  सम्भावना  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संवार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ  ०
 कु०  हां  ।

 हिन्दी  सहित  सभी  प्रादेशिक  भाषाओं  में  प्रकाशिक  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  निश्चित  किया  गया  है  कि  हिन्दी  और  गुजराती  में  विभाग

 वाएंगा  और  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  में  डायरेक्टरी  प्रकाशनों  को  जारी  पीने  वाले  लाइसेंस  के

 आधार  पर  तयार  होंगी  ।  लाइसेंस  शुदा  प्रकाशनों  के  मामले  में  विभाग  का  कोई  व्यय  नहीं

 किन्तु  उल्टे  लाइसेंसधारी  रायल्टी  अदा  करेगा  |

 विभागीय  प्रकादानों  के  मामले  में  व्यय  निम्न  प्रकार

 (1)  हिन्दी

 (1)
 go  प्०  66  का  संस्करण  12,000

 73,000  रुपये  |

 (2)  उ०  प्र०  सकते  अप्रेल  68  का  संस्करण  18,000  1,17,500

 रुपये  ।

 (3)  बिहार  67  का  संस्करण  6000  47,412

 रपये
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 (4)  बिहार  कय जप्र ल
 a

 68  का  संस्करण  9000  प्रतियां  ।  व्यय  का  विवर

 उपलब्ध  नहीं है  |

 (5)  मध्य  प्रदेश  अप्रैल  6£  60  00  प्रति |  है  कि  45000/-

 (6)  राजस्थान  68  का  5000  19,972

 रुपये  ।

 (7)  दिल्ली  टेलीफोन  68  का  प्रकाशनाधीन

 20,000  1,90,650  रुपये  अनुमानतः

 (1)  गुजराती

 (1)  अहमदाबाद  टेलीफोन  1966  में  2  16000  प्रतियां

 48,675,00  रुपये  |

 (2)  अहमदाबाद  टेलीफोन  1967  में  1  संस्करण  8000
 प्रतियां

 29,008  रुपये  ।

 (3)  गुजरात  ATA  66 का  17,000  प्रतियां  47,260

 रुपये  ।

 TUNE जर
 (4)  त  68  का  16,500.  प्रतियां  व्यय  का

 विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 इन्डियन  इक्विटी  बक्स  कलकत्ता  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि

 600.  ait  यशपाल  fag  :  श्री  चक़पारिग  :

 श्री  श्रीलंका  लाल  बैरवा  :  श्री  नम्बियार  :

 थी  £..” हू»  कु  गोपालन  :

 क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  इन्डियन  इलेक्ट्रिक  बस  कलकत्ता  की  कर्मचारी

 भविष्य  निधि  के  बारे  में  29  1968  के  अतारांकित  प्रशन  सख्या  6332  के  भाग

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  इस  मामले  की  जांच  करली

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 ea  कब  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  से  यह  मामला  अभी  भी  विच/रा-

 धीन
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 Stray  Cows,  Calves  and  Bulls  at  Gosadan  in  Naiaital  District

 60!.  Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :
 Sbri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Will  the  Minister  of  Faoi  and  Agricniture  b2  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  :hat  stray  cows,  calves  and  bulls  caught  in  Delhi  are  sent

 to  Gosadan  at  Gularbhoj  in  Nainital  D.s-rict  of  Uttar  Pradesh;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  healthy  cows  are  sold  by  auction  10  butchers

 every  month  on  their  producing  fake  certificate  of  being  farmers  in  the  above  (10२88 1.0
 and

 ({c}  if  the  reasons  for  such  auc’ion  of  cows  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir;  but  001४  such  cattle,  as  are  not

 likeiy  to  bs  accepted  by  छा&ह0ड15/1051110'1 0115  etc.  from  other  States  for  rearing,  are  sent  to

 Gularbhoj  Gosadan,

 (७)  and  Some  cattle  are  sold  by  auction  to  bonafide  farmers  in  and  around

 Gulaebhoj  for  rear  ng  purpases  on  production  by  them  of  c2rtificate  from  the  Sarpanch

 Livestock  Officer  of  their  areas  to  the  effect  that  they  have  means  for  keeping  usetul

 animals.

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  हड़ताल

 602,  थ्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  थी  बे०  Fo  दास  चौधरी  :

 a  by  व्य थ श्री  रा०  सश  श्री  काशी  नाथ  पांडे  :

 श्री  नि०  to  भास्कर  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  अन्य  विभागों

 के  कर्मचा  रियों  की  तुलना  में  डाक  तथा  तार  विभाग  में  सब  से  अधिक

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  कुनन  कितने  व्यक्ति  हड़ताल  पर  रहे  और  कुल  संख्या

 को  तुलना  में  उनकी  प्रतिशतता  क्या  और

 प्रत्येक  मद  के  अस्तंगत  विभाग  को  हुई  हानि  का  व्यौरा  क्या  है
 ?

 संसद-कायदे  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  go  Fo  19

 1968  को  39.6  प्रतिशत  डक  तार  कर्मचारी  हड़ताल  पर  रहे
 ।  अन्य  विभागों  से

 इसकी  तुलना  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  नहीं  है  ।  तथापि  डाक-त।र  विभाग में  धीमे  काम  करोਂ

 =  gq आन्दोलन  के  कारण  हड़ताल  लम्बी  हो  गई  जिससे  क  a  a  पुख  anal  में  काम  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ा  ।

 39.6  प्रतिशत  ।
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 परिवार  राजस्व  में  रुपये  85  से

 सरकारी  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  -2,100  रुपये  |

 ह्सैन  बेरोक  लिमिटेड

 603  श्री  प्रेमचन्द  वर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 बया  प्रति  मास  500  रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वाट  पदों  के  लिये  भर्ती  करने

 के  हेतु  मोड़ने  बेकरीज  लिमिटेड  ने  कोई  उचित  नियम  बनाये

 यदि  तो  इनका  ब्यौरा  क्या  और

 है  और  यदि यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  नियम  बनाने  का  है

 तो  कब  तक  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  श्रन्तासाहिब

 :  से  (  कम्पनी  का
 मनुअल

 जिसमें  मोड़ने  बेकरीज  4 ( fier ]
 लिमिटेड  में

 विभिन्न  पदों  को  सर्ती  के  लिए  नियम  dare  किया  जा  रहा  है  और  अगले  वर्ष  तक  तेयार

 हो  जाने  की  आशा  है  ।  इस  बीच  में  कम  से  कम  500  रुपये  के  वेतन  के  पदों  को  समाचार

 पत्रों  में  विज्ञापन  देकर  अथवा  अन्य  विभागों  से  उपयुक्त  व्यक्तियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  लेकर

 मरा  जाता  है  ।

 मोहन  बेकरी  लिमिटेड

 हा 604  ी  प्रेमचन्द  वर्मा  Tt  ald,  तथा  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  मोड़ने  बेकरीज  लिमिटेड  की  कार्य  प्रणाली  का  कभी  सामान्य

 परीक्षण  किया  गया  तौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  थे  और  यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन

 कें  लिये  किसी  विशेषज्ञ  की  सेवायें  प्राप्त  करने  का  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्रासाहिब

 और  मोड़ने  बेकरी  लिमिटेड  की  प्रगति  और  कार्यप्रणाली

 की  समीक्षा  समय  समय  पर  कम्पनी  के  निदेशक  ais  जिसमें  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के

 प्रतिनिधि  शामिल  द्वारा  की  जाती है  ।  क्यों कि  मोड़ने  डेयरी  के  विभिन्न  युनिट

 विकास  की  विभिन्न  अवस्थाओं  में  हैं  और  कुछ  यूनिट  अभी  स्थापित  किए  जाने  हैं  इसलिए

 सरकार  ढारा  कोई  सामान्य  मुल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिए  किसी  विशेषज्ञ

 की  सेवाए  प्राप्त  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  और  न  ही  इस  अवस्था  में  श्रावक  सम  भा

 जाता है  ।
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 605.  ata  चन्द  वर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 स्टाक  में  आग  तथा  अन्य  कारणों  से
 मोड़ने

 बेक
 रेज

 लिमिटेड  को  अब  तक  कुल  कितनी  हानि  हुई

 क्या  इस  हानि  के  कारणों  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कालरा हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रस्तासाहिंब

 ह झप ह च्यवन  oe | 4  | :  31  1968  तक  6,035.50

 है|  )

 हानि  मारे  में  सम्भालने  कौर  भण्डारण  की  कमी  के  कारण  हुई
 न

 किसी  अनियमितता  या  चोरी  के  कारण  |

 डाक  तार  कर्मचारियों  का  राष्ट्रीय  संघ

 606.  को  क् ७  लिप्सा  :

 थी  ए०  श्रीधरन

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  BIT  करेंगे  far

 क्या  सरकार  ने  डाक-तार  कमजोरियों  के  राष्ट्रीय  संघ  और  इससे  सम्बद्ध  नौ

 अन्य
 एककों  को  दी  गई  मान्यता  को  वापिस  ले  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसद  कार्य  तथा  संचार  दिमाग  में  राज्य  मंत्री  इ'०  कु०  जी  हां  ।

 19  1968  की  भ्रमण  हड़ताल  कराने  और  उसमें  भाग  लेने  के

 कारण  |

 अनाज  फके  उत्पादन  के  भ्र मुसा नों  के  बारे  में  मतभेद

 607.  च्क्ठ  लक प्पा  :  श्री  बे०  क्०  दास  ala  :

 श्री  रा  बरपा  :  श्री  कामेश्वर  fag  :

 श्री  नि०  रह  भास्कर  :  श्री  ए०  shea  :

 क्या  खाद्य  तथा  wie  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  भारत  सरकार  को  यह  सुल्तान  दिया
 अक

 है  कि  देश  में  अनाज  के  उत्पादन  के  aya  नों  के  बारे  में  होने  वाले  मतभेद  पर  उच्च  स्तर
 पर  विचार  किया  जाना  चा  f=  ey

 ए  और
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 foerr  स  उप यो  से
 ImMmaiiesaq  MA  प्  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  ति
 5  ?

 यदि  at,  तो  सुपात्र  को

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रस्तासाहिब

 :  कृषि  मुल्य  आयोग  ने  सुभाव  दिया  है  कि
 खाद्यान्नों  की  उपज  के  बारे  में

 खाद्य  भर  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  नीतू क्त  किये  गये  अनुमानों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  सूचित

 किये  गये  अनुमानों  के  बीच  होने  वाली  असंगतियों  की  समस्या  पर  उच्चतम
 स्तर

 पर  विचार

 जानी  चाहिए  ।

 इस  समस्या  पर  देश  में  खाद्यान्नों  की  उपज  के  अनुमानों  में  सुधार  करने  के

 ब्यापक  प्रश्न  के  एक  भाग  के  रूप  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 केरल  में  खाद्य  awe  को  हल  करने  के  लिये  प्रस्ताव

 608.  श्री  फ०  लक प्पा  :  थ्रो  प्रदर्शन  :

 श्री  लताफत  चली  खां  :  की  प्रोटीन  :

 श्री  पी०  बिश्वस्भरन  :  श्री  जैन  बदगा

 कया  खाद्य  तथा  ale  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  दिल्ली  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  तथा  खाद्य

 मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  केरल  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने  उस  राज्य  के  खाद्य्संकट  को  हल  करने

 के  लिये  कुछ  प्रस्ताव  रखे

 यदि  तो  ये  प्रस्ताव  क्या  और

 उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मन्ता सा  हित
 :  और  केरल  के  मुख्य  मंत्री  का  प्रमुख  प्रस्ताव  यह  था  कि  यदि  केन्द्र

 मित  रूप  से  केरल  की  सरी  जरूरतें  पूरी  नहीं  कर  सकता  तो  वह  केरल  सरकार  को  अपनी

 भावइयकताए  पुरी  करने  के  लिए  देश  में  अन्य  राज्यों  से  अथवा  विदेशों  से  सीधे  ही  खाद्यान्न

 खरीदने  की  अनुमति  दे  |

 ae  सुभाव  नया  नहीं  था  ।  केरल  सरकार  ने  पहले  ही  यहं  मांग  की  थी  और  उसे

 सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  इस  सुभाव  को  मानना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्रीलंका  तथा  अन्य  देशों  से  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 609,  श्री  रा०  रा०  fag थी  एस०  पी०  राममूर्ति

 श्री  रा०  Flo  मौन  :  शी  क्  प्र०  fag  देव  :

 शी  Jo  Fo  कापड़िया  श्री  हरदयाल  देवपुरा  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 =
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 (*)  क्या  भारत  सरकार  का  घ्यान  के  के  मुख्य  मंत्री
 द्वारा  हाल  ही  में  किये  गये

 इस  प्रस्ताव  की  ओर  दिलाया  गया है  कि  श्रीलंका  अन्य  देशों  से  स्वदेश  लौटे  व्यक्तियों

 के  पुनर्वास  के  बारे  में  खच  केन्द्रीय  सरकार  को  उठाना

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  केरल  सरकार  के
 इस

 विशेषतया

 इसके  वित्तीय  पहलु ग्र ों  की  जांच  की  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  व्या  है
 ?

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  दा०  रा  से

 किया बर्मा  तथा  श्रीलंका  से  स्वदेश  लौटे  भारतीयों  की  सहायता  तथा  पुनर्वास

 जाने  वाला  कुल  राज्य  सरकारों  को  को  दिये  गये  ऋणों  तथा  अनुदानों

 के  रूप  पहले  ही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पु  वहन  किया  जा  रहा  है  ।  वर्तमान  व्यवस्था  के

 अनुसर  ऋणों  की  कुछ  श्र  शियों  पर  हुवे  घाटे  को  बहन  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  तथा

 राज्य  सरकारें  समान  भागी  होती  हैं  ।  16  1968  को  त्रिवेन्द्रम  में  हुई  पुनर्वास  बोर्ड

 की  पिछली  बैठक  में  भाषण  देते  हुये  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  निर्देश  किया

 था  और  सुभाव  दिया  था  कि  राज्य  सरकारों  द्वारा  किसी  प्रकार  का  घाटा  बदन  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  ।  यह  मामला  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Consolidation  of  Holdings  in  District  Azamgarh  in  Uttar  Pradesh

 610.  Shri  T.  Shah  Shei  Ram  Singh  Ayarwal
 Shiri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :

 Will  the  Ministsr  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ;

 (a)  the  names  of  the  Tehsils  sf  District  Azamzarh  in  P.  where  consolidation  of

 holdings  has  been  completed  and  the  names  of  the  Tehsils  in  which  this  werk  is
 lying

 in-

 completed;

 (b)  the  names  of  the  Tehsils  in  which  this  work  is  in  progress  at  present  and  the

 date  by  which  it  has  been  decided  to  finish  it;  and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  considerable  time  has  been  taken  in  the  consolidation  of

 holdings  in  the  said  district  and  if  so,  the  reasons  therefore  ?

 The  Minister  af  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  to  (0)  1.1 118.0 11011.0  is  being  collected  and
 wil]  be  laid  on  (he  Table  of  the  House

 Committee  on  Cow  Slaughter

 011  Shri  Shiy  Kumar  Shastri  Shri  Raojit  Singh
 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  ;  Shri  Narain  Swarup  Sharma  !

 Shri  Shrichand  Goyal  Sbri  Jagannath  Rao  Joshi
 Sbri  D.  N,  Patodia  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee
 Shri  Vishwanath  Pandey  Sbri  Ram  Avtar  Sharma

 hhri  Yashpal  Singh

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  ६
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 (a)  whether  the  Commit  tee whee  छिन च  | co  nstituted  to  go  into  the  question  of  prevention  of

 cow-slaughter has  completed  its  work  and  submitted  its  report;

 (b)  प  so,  the  details  thereof  and  action  taken  thereon: ar

 hecreo (c)  if  pot,  the  difficulties  which  have  arisen  and  the  nature t  Ciel  ew  f?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community--Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde):  .(a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  The  representatives  of  the  Sarvadaliya  Goraksha  Mahabhiyan  Samiti  have  de-

 cided  to  withdraw  from  the  Cow  Protection  Committee.  A  letter  has  been  sent  to  Shri
 Jagatguru  Shaokarcharya  on  5.10.68,  that  the  Government  would  welcome  the  further

 Participation  actively  of  the  representativ  लि ws  प  SM af  the  Sam  ifl iti  in  the  business  of  the  Commi-

 ttee.  Reply  to  this  letter  is  awaited.

 ह Ghee मध्यावधि  स  पवन |  |

 612:  at  रतिराम  ष्  श्नद्धाकर  सरकार  :

 थी  औंकार  लाल  बैरवा  :  श्री  विश्वताथ  पाण्डेय  ।

 थ्री  प्रकाशवोर  दाहिनी  :  श्री  शिवचन्द्र  का  :

 श्री  यदा पाल  tag  :  ait  शिवकुमार  शास्त्री  :

 थी  श्रीचन्द  गोयल  :  घनी  सरिंपिभाई  जे०  पटेल  :

 थी  रामकृष्ण  गुप्त  :  aft  amar  fag  कुश
 a
 ह

 श्री  से०  Fo  दास  चौधरी :  श्री  जुगल  मंडल  :

 श्री  रामावतार  शास्त्री  : att  रघुवोर  सिह  शास्त्री  :

 कया  विधि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ने  पश्चिम  उत्तर  बिहार  तथा  पंजाब

 मैं  होने  वाले  मध्यावधि  निर्वाचनों  की  तारीखें  नियत  कर  दी  हैं  और  उनके  लिये  समस्त  इ  q-

 जाम  कर  लिए

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  अगामी  साधारण  निर्वाचन  के  संदर्भ  में  इन  राज्यों  में  संसदीय  निर्वाचन  के

 बारे  में  कोई  नीति  विरचित  की  गई  है  ?

 बिधि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  go  युनुस
 :  atc  निर्वाचन

 आयोग  ने  परिचित  उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  में  मध्यावधि  साधारण  निर्वाचन

 कराने  के  लिये  अस्थायी  तौर  से  निम्नलिखित  कार्यक्रम  नियत  कर  दिया  है  :
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 राज्य  लोअर  नाम  निदेशन  नाम  निर्देशकों  अ  faa  मतदान

 नाम  1951  की  घारा  के  लिए  afar  की  संवीक्षा  वापिस  कौ

 15  के  अधीन  तारीख  की  तारीख  लेने के  तारीख

 सुचना  जारी  करने  लिये

 a  faa

 तारीख

 नक  ee

 बिहार  1-1-1969  8-1-1969  9-1-1969  11-1-1969  9

 1969

 पंजाब  सथोक्त  यथोचित  यथोक्त  9

 1969

 उत्तर  प्रदेश  यथोचित  यथोक्त  यथोक्त  यथोक्त

 9

 1969

 पश्चिमी  यथा  यथोक्त  यथोचित  यथोक्त  9

 बंगाल  1969

 qfers  बंगाल  के  लिए  निर्वाचक  नामावलियां  अन्तिम  रूप  से  प्रकाशित  की  जा  चुकी  हैं  ।

 जहां  तक  तीन  wer  राज्यों  का  संबन्ध  है  प्रारुप  निर्वाचक  नामावलियों  प्रकाशित  की  जा  चुको

 है  और  आशा  है  कि  वे  नवम्बर  ate  1968  में  विभिन्न  तारीख़ों  को  अन्तिम  रूप

 से  scarfs  हो  जाएगी  ।  निर्वाचन  सामग्री  के  मतदान  केन्द्रों  की  मतदान

 कर्मचारियों  की  नियुक्ति  आदि  के  संसक्त  अन्य  इन्तजाम  किए  जा  रहे  हैं  और  निर्वाचन  होने  से

 पर्याप्त  समय  gel  ही  उनको  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  ।

 इन  राज्यों  में  लोक  सभा  के  लिए  निर्वाचन  संविधान  के  अनुच्छेद  83  (2)  कौर

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  को  घारा  14  में  हवा-वंचित  रूप  में  किया  जाएगा
 |

 रेल  डाक  सेवा

 613.  श्री  रवि  राय  :  थी | ||
 Ferar fx  fast  : आ

 श्री  यशपाल  सिह  भी  To  Alo  बारूपाल  :

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  24  1968  को  स्टैंड  में
 शित  हुए  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्ली  मुख्य  स्टेशन  पर  रेल  डाक  सेवा  के

 21  डाक  थोले  आग  में  जल  गये

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  की  और

 (7)  यदि  तो  जांच  का  परिणाम  क्या  है  ?
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 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sit  हू ०  Fo
 जी

 21  ऐसे  शैले  जिनमें  डाक  आंशिक  रूप  से  जल  गए  थे  और  शैले  आंशिक  रूप

 से  या  पूरी  तरह  जल  गए  थे  ।

 पुलिस  इस  मामले  की  जांच  कर  रही  है  ।

 अभी  तक  आग  लगने  के  कारण  का  पता  नहीं  चल  सका  ।  रेलवे  मेल  सर्विस

 दिल्ली  की  डाक  एजेंसी  में  23  1968  को  सुबह  लगभग  4  बजे  के  लगभग  आंग

 लग  गई  थी  जिसे  फायर  ब्रिगेड  की  सहायता  से  बुलाया  गया  ।  पुलिस  मी  मौके  पर  पहुंच

 गई  ।  फायर  ब्रिगेड  को  आग  लगने  की  हू  एक  बोतल  मिली  जिसमें  मिट्टी  के  तेल  नैपी

 तथा  तरल  पदारथ  था  |

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  vai

 614,  att  रवि  राय

 थी  भी चन्द  गोयल

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  समूचे  देश  में  8000  अस्थायी  कर्मचारियों  के  स्थान  पर

 नये  व्यक्ति  भर्ती  करने  के  लिये  पोस्टमास्टर  जनरलों  को  कहा  गया  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभा  में  राज्य  मन्त्री  इ  ०
 Fo  :  भर

 :  जी  नहीं  ।  फिर  मी  पोस्टमास्टर  न्य  सकल  अध्यक्षों  तथा  प्रशासनिक  कार्यो

 लों  को  19-9-68  की  अवैधानिक  हड़ताल  के  कारण  पैदा  को  गई  स्थिति  का  करने

 के  लिए  जहां  मी  वे  आवश्यक  समभते  वॉलिटियरों  की  भर्ती  करने  के  लिए  तथा
 सभी  रिक्त

 स्थानों  को  मरने  की  कार्रवाई  करने  के  लिए  कहू  दिया  गया  था  |

 किसानों  के  लिये  दोघक्तालीन  wa

 625.  et  ate  fag  महिला  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1967-68  में  गुजरात  राज्य  में  किसानों  को  कृषि  प्रयोजनों  के  लिये

 कालीन  ऋणी  देते  के  लिये  कितनी  राशि  नियत  को  गई  (1

 क्या  उक्त  अवधि  में  व्यापारी  बैंकों  द्वारा  भी  किसानों  को  ऋण रा  दिये  गये हैं  ;  aie

 (7)  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  gear  साहिब

 शिन्द े)  वर्ष  1967-68  के  दौरान  भूमि  विकास  बैंकों  ने  गुजरात  राज्य  में

 अलग-अलग  व्यक्तियों  को  16,69,92,200  Ro  के  दीर्घकालीन  करा  दिये हैं  ।

 (rm) तथा  ्य  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ज्
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 गुजरात  में  साधारण  निर्वाचन  पर  व्यय

 616.  थमी  नरेन्द्र  सिह  महिला  :..  व्या  विधी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  गत  साधा  रण  निर्वाचन  में  सरकार  ने  कुल  कितना  व्यय  और

 गत  साधार  निर्वाचन  में  राज्य  की  विधान  सभा  के  लिए  अभ्यर्थियों  द्वारा  कुल

 कितना  व्यय  किया  गया  जो  उनके  निर्वाचन  सम्बन्धी  विवरणों  में  दिया  गया  है  ?

 चीज़ों  गन् वा लय  में  उप  मन्त्री  मु ०  aga  सलीम )  गुजरात  राज्य  में  गत

 साधारण  निर्वाचन  में  निर्वाचक  नामावलियों  की  तैयारी  कौर  मुद्रण  सहित  सरकार  द्वारा  किया

 गया  कुल  खच  57,8  8,417  रु०  |

 गत  साधारण  निर्वाचन  में  राज्य  की  विधान  सभा  के  लिए  अभ्यर्थियों  द्वारा  किया

 गया  कुल  ब्यय  जो  उनके  निर्वाचन  सम्बन्धी  विवरणों  में  दिखाया  गयाहै  21,31,866  रु०  |

 36  अभ्यर्थियों  ने  अपने  निर्वाचन  व्ययों  का  लेखा  निविष्ट  नहीं  किंया  ।

 गुजरात  में  शिक्षित  लोगों  को  बेरोजगारी

 617.  थो  नरेन्द्र  सिह  महोबा  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 ag  1966-67  में  गुजरात  राज्य  में  रोजगार  दिलाई  दफ्तरों  में  कितने  शिक्षित

 बेरोजगार  व्यक्तियों  के  नाम  दर्ज

 7  fo
 |  उनमें  से  कितने  व्य  किय  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों

 के

 उनमें  कितने  व्यक्ति  अहंता  प्रप्त

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाऊ  दफ्तरों  के  माध्यम  से  रोजगार  दिलाया

 और

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  तकनीकी  अहंता  प्राप्त

 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया  गया  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (sit  :  से  उपलब्ध  जानकारी  विवरण

 में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०टी०  2096/68]

 गुजरात  में  भू बन्धक  gal  को  सहायता

 618.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  वर्ष  1966-67  में  गुजरात  में  भू बन्धक  बैंक  को  सरकार  द्वारा  कोई

 यता  दी  गई  और
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 यदि  तो  गुजरात  में  प्रत्येक  भू बन्धक  बैंक  को  कितनी  घन  राशि  दी

 प्

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०एस०

 गुरु पद स्वामी )
 :  जो  af

 गुजरात  सरकार  ने  निम्न  सहायता  दी  है

 गुजरात  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  डॉक  :

 अटी च जायजा ्  ह  | (1)  गुजरात  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  बंक  को  ए  भूमि
 fu»

 मूल्यांकन  अधिकारी  नियुक्त  करने  और  विशेषक  ब्याज  दर  ण  लए

 दान  रु०  88  096.47

 {9
 Ve]  गुजरात  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  ae  के  साधारण  ऋणी-पत्रों  के  लिए

 अदनान  |  Toe  3,29,23.700

 (3)  गुजरात  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  ata  के  विशेष  ऋणी-पत्रों  के  लिए

 कारी  अ  मदान  ।  Ro  2,50,000.00

 प्राथमिक  afa  विकास  बलों  को  उपदान  :

 (1)  सूरत  जिला  सहकारी  रूमी  विकास  बैंक  झुठ  ]  0
 860.24

 (2)  sata  जिला  सहकारी  भूमि  विकास  टैंक  Bo  20,067.10

 (3)  बड़ौदा  जिला  सहकारी  भूमि  विकास  रोक  रु०  27,376.64

 (4)  खेरा  जिला  सहकारी  भूमि  विकास  बैंक  झेल  9,000.00

 1966-67  में  गुजरात  सरकार  को  गुजरात  राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  बैंक  के  साध।*+

 रखा  दशा-पत्रों  में  धन  लगाने  के  लिए  2  करोड  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  सुलभ  की

 गई  थी  ।  इस  राशि  के  राज्य  सरकार  ने  अपने  साधनों  से  1,29,23,700  रुपए

 लगाए  |  इस  प्रकार  राज्य  सरकार  ने  साधारण  ऋण  पत्रों  में  कुल  3,29,23,700  रुपए

 लगाए  थ े।

 मजूरी  ats  की  सिफारिशों  को  लागु  करना

 619  ची  स०  मो ०  बनों  :  थ्री  उमा नाथ  :

 गयी  जगन्नाथ  राव  जोशी  :  थ्री  के०  रमानी  :

 थी  weet  बिहारी
 :  श्री  नम्बियार

 थ्री  ना  स्व०  शर्मा  :  श्री  यश्पाल  fag  :

 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मजूरी  सोडे  की  सिफारिशों  को  कानूनी  रूप  से  अनिवार्यतः  लागू  करने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  ae

 गया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधेयक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?
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 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्रों  :  इस  प्रशन  पर  कि  क्या  मजूरी  बो ea

 सिफारिशों  को  कानूनी  तौर  पर  लागू  किया  चाहिए  स्थायी  श्रम  समिति  द्वारा  नियुक्त

 द्विपक्षीय  समिति  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  राष्टीय  श्रम  आयोग  भी  इस  मामले  पर

 विचार  कर  रहा  है  ।

 इस  पर  ऊपर  निर्दिष्ट  दो  निकायों  की  रिपोर्टे  प्राप्त  होने  के  बाद  विचार  किया

 जा  सकता  है  ।

 Nomination  to  Governmental  Committees  a  nu  oe nd  Dele  Balivl eation hd

 620.  Shri  Bibbuti  Mishra :  Will  the  Minister  of  Parliamentary-Affairs  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  any  criteria  are  followed  by  the  Government  in
 making

 nominations

 for  various  Governmental  committees  and  delegations;

 (b)  ifso,  the  names  of  the  persons  so  nominated  during  the  last  two  years  to  the

 various  Governmental  committees  and  delegations  and
 the  criteria  followed  for  their

 nomination  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and
 Communi

 cations  (Dr.  Ram  Subhag  Singh}

 (a)  Following  are  the  broad  guidelines  kept  in  view  in  making  nominations  on  various

 Governmental  committees  and  Delegations :

 (i)  Appointments  on  Governmental  Committees,  etc.  are  made  on  the  basis  of

 the  aptitude,  interest,  past  experience,  etc.  of  Members  as  ascertaine  from

 the  ‘Who  ‘s  the  Index  Cards  and  the  option  given  for  the  Informal
 Consultative  Committees

 (11)  To  give  as  wide  a  chance  as  possible  to  Members,  names  of  thoss  Members
 who  have  not  already  been  elected  or  nominated  on

 other
 Parliamentary  or

 ‘Governmental  Committees  are  preferred.

 (ili)  Members  serving  on  Financial  Committees  are  not  ordinarily  nominated  on

 other  Committees

 (iv)  Before  finalising  nominations,  concent  of  the  Members  to  the  assignments  is
 obtained

 (0)  Keeping  in  view  the  above  guidelines  most  of  the  Members  of  Parliament  have
 been  nominated  on  one  or  the  other  Committees,  Boards  eic.  during  the
 last  two  years

 A.  ९...  Consumers  Cocpcrative  Store

 622,  Shri  J.  Sundar  Lal:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricu'ture  be  pleased  to  re
 fer  to  tthe  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5040  on  the  22nd  August,  1968  and  state

 (a)  the  result  of  the  statutory  enquiry  into  the  affairs  of  the  All  India  Congress
 Staff  Consumers  Cooperative  Stores,  7,  Jantar  Mantar  Road,  New  Delhi:

 (b)  the  action  taken  thereon:  and

 (c)  the  names  of  officers  found  guilty  and  ihe  action  taken  against  the  ?

 The  Minister  of  State in  the  Ministary  of  Food,  Agriculture,  Community-Development
 aswamry)  15% and  Cooperation  (Shri  M.  5,  Gurupad  ा  ;  ध  The  statutory  enquiry  revealed  many
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 irregularities,  including  misappropriation  and  embezz!ement  cf  funds,  improper  purchases,

 unsatisfactory  mainterance  of  accounts,  appointment  o  employees  without  the  sanction
 of  the  proper  authority,  payment  of  advances  without  security  and  indifference  on  the  part
 of  members  of  the  Managing  Committee

 (b)  The  findings  of  the  enquiry  were  comunicated  to  the  President  of  the  Society,

 requesting  him  to  take  necessary  action  thereon  The  Managing  Committee  did  not  take

 any  action  on  them,  but  the  general  body  of  the  society  passed  a  resolution  on  5-9-1968

 asking  for  liquidation  of  the  society.  Having  regard  to  this,  and  the  serious  irregularities
 reported,  the  Registrar  of  Cooperative  Societies  has  placed  the  society  under  liquidation,
 and  appointed  a  liquidator,  who  will  take  further  action  in  accordance  with  the  prescribed
 procedure  A  case  of  misappropriation  of  funds  has  already  been  reported  to  the  police.

 (c)  As  the  store  has  been  brought  under  liquidation,  the  liquidator  has  to  indicate
 the  names  of  the  persons  against  whom  aclion  has  to  be  taken  and  the  nature  of  such
 actlon

 Publicity  Material  Pertaining  to  Agriculture

 623.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  stata  ;

 (a)  the  nature  of  publicity  material  in  regard  to  agriculture  published  during  the
 last  one  years;

 (0)  the  percentage  of  the  aforesaid  material  published  in  English  and  Indian

 languages  respectively;  and

 (c)  the  percentage  of  farmers  knowing  English  in  the  country  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  --Development
 and-Cooperatian  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  The  publications  of  the  Farm  Information
 Unit  of  the  Directorate  of  Extension,  published  on  behalf  of  the  Department  of  Agricul.
 ture,  cater  technical  information  in  ४  popular  way  on  agriculture,  horticulture,  animal

 husbendary,  home  science  and  other  allied  subjects  to  the  agricultural  extension  workers
 In  the  country  for  keeping  them  informed  of  the  latest  recommended  techniques  and  to  the
 farmers  and  housewives,  particularly  in  the  rural  areas  for  motivating  them  to  adopt
 better  farm  and  home  practices  A  list  of  publications  being  brought  out  by  the  Directo-
 rate  is  enclosed  (Annexure  ॥)  {Placed  in  Library.  See  No.  L.  T,  2097/68]

 Apart  from  the  above,  the I,  C,  A.  during  the  last  one  year  published  41  publica-
 tions  including  five  journals,  details  of  which  are  given  in  Annexure  IT,  (Placed  in  Library.
 See  No.  L.T,  2097/68].  These  publications  are  primarily  on  agricultural  research  meant  for
 the  use  of  research  workers,  educational  institutions,  officers  of  the  agriculture  and  animal

 husbandry  departments  of  State  Governments  Indian  Farming,  Indian  Horticulture  and

 Kheti,  though  primarily  meant  for  the  research  workers,  are  also  meant  for  educating  the

 general  public  on  the  activities  of  the  research  organisalions  and  results  of  agricultural
 research.  The  Council  also  issues  press  releases.on  the  results  of  researches  as  are  of

 interest  to  the  general  public  and  extension  workers  in  Hindi  and  other  Indian’  languages
 for  publication  in  the  newspapers

 The  Department  of  Community  Development  and  Cooperation  (through  the

 Directorate  of  Advertising  and  Visu.1  Publicity)  published  only  one  folder  in.  English
 nerin period  NOVeMmDEr,

 noher  AQT  to  October languages  on  the  sudject  of  agriculture  during  the

 1968
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 The  Directorate  of  public  Relations,  Ministry  of  Food,  Agriculture,  C.D.  &.C ८.
 also  brought  out a  few  pamphlets  and  posters,  These  are  indicated  in  Annexure  I.

 [Placed  in  Library.  See  LT-2097  68)

 (b)  Office  English  Hindi  Other:  Indian

 Languages

 Dto.  of  49  42  9

 Extension

 ICA.  85  15

 (c)  Not  known.

 न ह c. पंजाब  तथा  ह  पासा  में  अनाज  को  बरबादी

 624.  श्री  यज्ञ  दत्त  वो  क्या  सामुदायिक  विकास  तथा  सबका  रिताਂ  मंत्री

 पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भांडागार  की  पर्याप्त  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  गत  रबी

 कीं  फसल  में  पंजाब  और  हरियाणा  में  बड़ी  मात्रा  में  अनाज  बरबाद  हो  गया

 यदि  at,  तो  क्या  उन  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  जो  गोदाम  तथा

 भांडागार  बनाना  चाहते  गेहूँ  तथा  अन्य  खद्यान्नों  को  रखने  के  लिए  पंजाब  और  हरियाणा

 प्रत्येक  गांव  में  गोदाम  था  भांडागार  बनवाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरक।र  के  विचाराधीन

 कौर

 मदि  at,  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सामुदायिक-विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रर्तासा  हित

 :  जी  नहीं

 बौर  गोदाम  बनाने  की  इच्छा  रखने  वालों  को  सरकार  की  ओर  से  वित्तीय

 सहायता  देने  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  रीफाइनान्स  निगम  सहकारी

 समितियों  तथा  इच्छुक  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  की  एक  योजना  है  |

 Hindi  Transiation  of  Forms  and  Manuals  of  P  &  T  Department

 625  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan:
 Shri  Hardayal  Deygun

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  forms  and  manuals  of  Posts  and  Telegraphs  Department  which
 tave  been  translated  into  Hindi:

 (b)  the  number  of  forms  and  manuals  which  are  yel  to  be  translated;

 (c)  whether  arrangements  have  been  made  for  tran:  ating  into  Hindi  th  remnaln-
 rg  forms  and  manuals  and  if  so,  the  date  by  which  it  would  be  completed;  and

 (d)  the  reasons  for  delay  in  geiting  them  translated  ?
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 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  aad.  Communications
 fay (Sori  1.  Gujral)  द्य

 Manuals  13

 Porms  460

 (b)  Manuals  |  15

 Forms  e *  1540

 (c)  Necessary  arrangements  have  he Un  en  made  and  it  is  hoped  to  complete  all  the

 manuals  and  forms  within  a  period  of  two  years,

 (4)  There  has  been  no  delay,  considering  the  magnitude  of  the  work.  The  transla-
 tion  of  manuals  and  forms  has  to  be  done  io  this  Department  and  then  got  vetted  from
 the  Central  Hindi  Directorate.  This  procedure  necessarily  involves  some  time.

 Translation  of  Forms  and  Manuals  into  Hindi!

 626.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :
 Shri  Hardayal  Deveun  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  forms  and  manuals  of  his  Ministry  and  attached  offices  as  have
 been  translated  into  Hindi  so  far;

 (b)  the  pumber  of  forms  and  manuals  which:  still  remain  to  be  translaled.  into
 Hindi;

 (c)  the  arrangements  being  made  for  getting  the  remainiog  forms  and  maauals
 transtated  into  Hindi  and  the  time  by  which  their  Hindi  translation  would  be  completeds.
 and

 (d)  the  reasons  for  delay  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  :  (a  13

 10)  72.0

 (c)  Fifty  seven  out  of  72  forms  and  manuals  are  being  translated  by  the  Central
 Hindi  Directorate,  The  remaining  15  will  also  be  sent  to  the  Directorate  shortly.

 (d)  Time  required  for  revision  and  modification.

 Token  Strike  of  Government  Employees

 627.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  ;  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :  _
 Shri  George  Fernandes  :  Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :
 Shri  M.  L.  Sondbi  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  oumber  of  employees  in  his  Ministry,  its  attached  und  subordinate  offices,
 who  tcok  part  in  the  token  strike  on  the  19th  September,  1968;

 (b)  the  number  of  employees  among  them  who  were  arrested  and  the  number  of
 employees  who  have  been  suspended  and  removed  fr  om  service  so  far  calegory-wise

 and State-wise  and  subsequently  re-instated;  and
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 (c)  the  extent  of  loss  suffered  by  his  Ministry,  its  attached  and  subordinate  offices

 as  a  result  of  this  strike  ?

 arliamen fidginvi The  Minister  of  State in  the  Department  of  Par  itry  Affairs  acd  Communications
 (Sbri I.  Gujral) :  (a)  1,32,808

 (b)  A  statement  giving  the  number  of  employees  who  were  arrested/suspended/
 removed  from  service  category-wise  and  State-wise,  is  latd  on  the  table  f  the  Sabha

 [Placed  in  Library  See  No.  LT--2098/68]

 Information  regarding  number  of  employees  subsequently  re-instated  is  being

 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha

 (c)  Information  required  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the

 Sabha.

 Hindi  Translation  of  Forms  and  Manuals

 628,  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi
 Shri  Bharat  Singh  Chauhan
 Shri  Hardayal  Devgun

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  दे

 (a)  the  number  of  such  forms  and  of  bis  Ministry  and  attached  offices  as

 have  been  got  translated  into  Hindi

 (b)  the  number  of  forms;  aod  manuals  which  sttrll  Temaio  to  be  translated  iato

 Hindi;

 {c)  the  arrangements  being  made  for  getting  the  remaining  forms  and  manuals

 translated  into  Hindi  and  the  time  by  which
 their  Hindi  translations  would  be  completed;

 aac

 (d)  the  reasons  for  delay  in  getting  them  translated

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture-C
 Community-Developmeot

 aud  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde) :

 472 (a)  Forms
 Manuals  18  and  6  Chapters  of  Food  Manual

 (b)  Forms  161}

 Manuals  97  and  4  Chapters  of  Food  Manual

 (८)  aod  (d)  Most  of  the  material  has  already  been  sent  to  the  Central  Hindi  Dte.,
 Ministry  of  Education  for  Hindi  as  that  office  is  responsible  for  Hindi  transla-

 tion  of  all  Forms  and  Manuals  etc,  Some  of  the  Forms  are  under  revisicn  due  to  reorgani-
 sation  and  these  when  finalised,  will  be  sent  to  Central  Hindi  Dte.  for  translation.  The  time

 that  will  be  taken  by  that  Dte.  to  complete  this  job  cannot  be  estimated  at  present

 उड़ीसा  में  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र

 629  att  चिन्तामणि  पारिणग्रही  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  अब  तक  कितने  स्वचालित  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  जा  चुके

 वर्ष  1967-68
 में  ऐसे  कितने  केन्द्र

 खोले
 गये

 तथा  वर्ष  1968-69  में

 कितने  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 574
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 जगा  लिखित

 उत्तर

 वर्ष  1967-68  में  उड़ीसा  में  कितने  सार्वजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  गये  तथा

 वर्ष
 1968-69  में  कितने  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  दिमाग  में  राज्य  मंत्री  (ait  इ  ०  1967-

 68  केवल  के  अन्त  में  उड़ीसा  में  27  स्व चल  टेलीफोन  केन्द्र  थे  ।

 (a)  1967-68  के  दोरान  7  स्व चल  टेलीफोन  केन्द्र  खोले  गये  |

 1968-69  में  5  स्व चल  टेलीफोन  केन्द्र  और  खोलने  की  सम्भावना  है  |

 ्
 |  )  1967-68  में  9  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  और  11  स्थानीय

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  गये  ।

 1968-69  में  12  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  और  15  स्थानीय

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  के  खोले  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उड़ीसा  में  लघु  सिचाई  योजनायें

 630.  धो  चिन् तार माशि  पाशियग्रहो  :  क्या  चाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  तथा  में  उड़ीसा  में  लघु  सिचाई  योजनाएं

 आरम्भ  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  राशि  मंजूर  की

 यदि  तो  कितनी  राशि  नियत  की  गई  और

 (71)  कया  उपरोक्त  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिये  कोई  afa-

 रिक्त  राशि  देने  का  अनुरोध  किया  था  शर  क्या  वह  दी  गई  थी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्तासाहिब

 और  :  राज्य  के  लघु  सिचाई  कार्यक्रम  के  लिये  वित्तीय  सहायता  के  प्रतिमान

 के  अनुसार  जिसे  1-4-67  से  शुरू  किया  गया  स्वीकृत  सीमा  पर  होने  वाले  कुल  व्यय  के

 आधार  पर  50  प्रतिशत  ऋण  व  15  प्रतिशत  अनुदान  प्रप्त  हो  सकता  है  ।  उपयु क्त
 प्रतिमान

 के  अनुसार  1967-68  में  राज्य  सरकारों  को  क्रमशः  160.20  लाख  रु०  और  40  लाख

 रुपये  के  ऋण  और  अनुसार  अस्थायी  रूप  से  नियुक्त  किये  गये  थे  ।  सुन  1968-69  के  लिए

 150  लाख  रुपये  के  खर्च  को  स्वीकार  किया  गया  ।  प्रचलित  प्रतिमान  के  अनुसार  1968-69

 के  लिये  केन्द्रीय  सहायता  वित्तीय  ag  की  समाप्ति  पर  नियुक्त  की  जायेगी  ।

 सन्  1967-68  में  उड़ीसा  सहित  राज्य  सरकारों  को  लघु  लिखाई  कार्यक्रमों  के

 लिये  अतिरिक्त  fafa  देने  का  प्रस्ताव  था  ।  साधनों  की  कमी  के  कालरा  किसी  भी  राज्य  को

 अतिरिक्त  राशि  अला  नहीं  को  जा  सकी  ।  उड़ीसा  राज्य  से  लघु  सिंचाई  के  लिये  अतिरिक्त

 निधि  को  अलाटमेंट  के  लिये  औपचारिक  रूप  से  अभी  तक  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 फिर  भी  चालू  वर्ष  की  अवधि  में  राज्य  सरकारों  उड़ीसा  भी  शामिल  को  अतिरिक्त

 धन  राशि  ay  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 '  575
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 उड़ीसा  में  खाद्यान्नों  का  समाहार

 631.  श्री  चिन्तामणि  पाशिय्रहो  :  नया  area  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (¥)  1968  के  अन्त  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  तथा  अन्य  राज्य

 करणों  ने  उड़ीसा  में  कुल  कितने  चावल  तथा  अन्य  खाद्यान्न  और

 अब  तक  उनकी  कुल  कितनी  मात्रा  राज्य  से  बाहर  भेजी  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ध्रन्तासा  हिंद

 :  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  अन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  उड़ीसा  में

 1967  से  1968  तक  की  अवधि  में  कुल  159,500  मीटरी  टम  चावल  जिसमें

 चावल  के  हिसाब  से  ara  मी  शामिल  alana  किया  गया  था  ।  इस  अवधि  में  राज्य  में

 प्राय  कोई  खाद्यान्न  अधिप्राप्ति  नहीं  किया  गया  था  |

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  इस  अवधि  में  लगभग  74,000  मीटरी  टन  चावल

 जिसमें  चावल  के  हिसाब  से  धान  भी  शामिल  निर्यात  किया  गया  था  ।  wet  स्रोतों  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  निर्यात  की  गई  लगभग  68,000  मीटरी  टन  थी  ।  इस  अन्तर  की  जाँच

 की  जा  रही  है  ।

 विल्लो  में  वनस्पति  घी  का  वितरण

 q 632,  थ्रो  सु०  कु ०  तापड़िया  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मं  बी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  सितम्बर  में  जब  वनस्पति  पी  के  दाम  तेजी  से  बढ़े

 तो  दिल्ली  में  उसके  वितरण  पर  राशन  व्यवस्था  लागू  की  और

 यदि  तो  मूल्यों  में  कितनी  वृद्धि  हुई  थी  और  इस  नई  योजना  के  अन्त मं ते

 वनस्पति  का  वितरण  कसे  विनियमित  किया  गया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्तासाहिब

 :  और  वनस्पति  के  प्रमुख  तत्व  मू  गाली  के  तेल  के  मूल्यों  में  बढ़ोतरी

 हन ेके  कारण  दिल्ली  सहित  उत्तरी  जोन  में  1968  से  वनस्पति  के  मुल्यों  में  बद्धी

 की  गई  लेकिन  1968  से  मुल्य  घटा  दिए  गए  जोकि  इस  प्रकार  हैं

 प्रति  मोटरी  टन

 स्तर

 25  SUTETST वजाइना  1049 L708  3642
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 उपलब्ध  माल  का  निर्धारित  मुल्यों  पर  सुचारू  रूप  से  वितर णा  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 दिल्ली  प्रशासन  ने  राशन  कार्डों  पर  वनस्पति  की  बिक्री  करने  के  अनुदेश  जारी  किए  थे  ।  शुरू

 में  किसी  मी  उपभोक्ता  को  एक  समय  में  4  किलो  वनस्पति  देना  निश्चित  किया  गया  था  ।  बाद

 में  यह  मात्रा  बढ़ाकर  एक  मौत  में  5  व्यक्तियों  के  राशन  कार्ड  पर  किलो  और  इससे  कम

 और  5  व्यक्तियों  से  अधिक  वाले  राशन  ars  पर  16  किलो  कर  दी  गई  थी  ।  अन्य

 त्यौहारों  होटलों  और  हलवाइयों  को  भी  सप्लाई  नियन्त्रित  कर  दी  यद्यपि  बाजार  की

 स्थिति  सामान्य  हो  गई  लेकिन  राशन  कार्डों  पर  वनस्पति  की  बिक्री  सम्बन्धी  वर्तमान

 प्रतिबंधों  को  जारी  रखने  का  विचार  है  ।

 ध्रापातित  माइलो  को  बिक्र

 633  थ्री  do  श्ोधरन  :

 थो  कठ  लक प्पा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  खाद्य  निम  ने  हाल  में  देश  के  विभिन्न  भागों  में  गैर-सरकारी

 व्यापारियों  को  आयातित  माइलो  बेचा

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और

 किन  शर्तों  पर  बेचा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  और  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  देश  में  किसी  मी

 प्राइवेट  व्यापारी  को  मानव  उपभोग  के  लिए  उपयुक्त  आयातित  मामलो  नहीं  बेची  है  ।  निगम  ने

 विहित  प्रक्रिया  के  अनुसार  मुर्गी  दाता  बनाने  के  लिए  प्रादेशिक  निदेशक  बम्बई  के

 यहां  पंजीकृत  एक  फर्म  को  लगभग  केवल  एक  मीटरी  टन  घटिया  मामलो  जो  कि  मानव  उपभोग

 से  लायक  नहीं  बेची  थी  ।

 वरिश  में  संसद  का  सत्र

 634.  श्री  0.0  भोजन  :  arr  wl  दत्त  फार्मा

 श्री  मंगलाथुमाडोम  श्री  शिव  चन्द्र  भा

 प्री  हिम्मत सिह का  :  श्री  वसु मता रो  :

 श्री  दो०  च्च्  शर्मा  श्री  रघुवीर  सिंह  शास्त्री  :

 श्री  वेशित  कर  बर्मा  ait  हुकमचन्द  कछवाय  :

 थ्री  जाज  फरनेन्डीज  थ्री  श्र  कर  सरकार  :

 श्री  क०  लक प्पा  :

 कया  संसद-कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 $77
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 (  क्या  दक्षिणा  मारत  के  राज्यों  में  संसदीय  सत्र  बुलाने  के  प्रस्ताव  को

 रिश्ता
 पर

 विचार  करने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  अपना

 वेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  मन्त्री  राससुभग  fag)  :  जी  नहीं

 और  :  sea  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  से  सोचे  चावल  का  सायत  करने  को  केरल  सरकार  फो  maar

 635.  श्री  ए०  श्री चरन  :  श्री  हरदयाल  देवदूत  :

 श्री  gant  नन्दन  पाटो दिया  :  थ्री  fo  के ०  ताय नार  :

 श्री  रा०  को ०  gala  :  थी  विभूति  fitar  :

 क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  की  चावल  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  चावल

 का  भायात  करने  के  हेतु  वहां  की  सरकार  ने  अनुमति  मांगी

 यदि  तो  इस  बारे  में  की  गई  सही  मांग  क्या  और

 (7)  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्ररनासाहिब

 :  तथा  केरल  सरकार  समय-समय  पर  यह  कहती  आ  रही  है  कि  यदि

 केन्द्र  केरल  की  चावल  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  नहीं  कर  सकता  तो  राज्य  सरकार  को

 भारतीय  संघ  के  अन्य  राज्यों  से  या  विदेशों  से  सीघे  ही  चावल  खरीदने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 राज्य  सरकार  को  सुचित  किया  गया  है  कि  भारत  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों

 में  यथा  सम्भव  उपलब्ध  चावल  यहां  तक  कि  उच्च  मूल्यों  पर  अधिप्राप्ति  करने  का  प्रयत्न

 कर  रही  है  और  इसी  प्रकार  देश  के  राज्यों  से  भी  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  केरल  को

 सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  पुल  को  यथा  सम्भव  अत्यधिक  मात्रा  में  चावल  दें  और  केरल

 सरकार  को  अन्य  राज्यों  से  इस  सम्बन्ध  में  अनुरोध  करने  से  कोई  अच्छा  परिणाम  प्राप्त  न

 होगा  ।  व्यक्तिगत  राज्यों  को  अन्य
 देशों  से  खाद्यान्न  आयात  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा

 सकती  |

 मकका  का  हरियाणा  से  बाहर  ले  जापा  जाना

 636.  धनी  श्रीलंका  लाल  बैरवा

 डा०  सुडौल  नेस्टर  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  7  1968  के  अल्प  सूचना  प्रश्न  संख्या  2  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि
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 (®)  क्या  केन्द्रीय  जांच  विभाग मे  4
 7

 HHT  के  हरियाणा  से  बाहर  गेर
 कानूनी  तरीके  से

 टर
 ले  जाये  जाने  के  मामले  की  इस  बीच  जांच  कर  )

 यदि  तो  केन्द्रीय  जांच  विभाग  द्वारा  की  गई  जांच  का  क्या  परिणाम

 निकला  ठ

 जांच  के  परिणामों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  sear  किये  जाने  की  संभावना

 और

 ऐसे  मामलों को  पुनः  न  होने  देने  के  लिये  क्या  उपाय
 किये

 गये  हैं  ?

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्र्नासाहिब

 :  ate  (a)  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  विभाग  के  अभी  भी  विचाराधीन  है  ।

 atc  )  इस  अवस्था  में  प्रदान  ही  नहीं  उठते  ।

 केरल  को  चावल  की  सप्लाई

 637  श्री  To  श्रीधरन

 at  ध्रदिचन

 श्री  वारूद  बत  नायर

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  अप्रैल  से  प्रति  मास  केरल  सरकार  ने  कितना  चावल  सप्लाई  _  *

 faa  अनुरोध  किया

 ag  मांग  कहां  तक  पुरी  की  गई  और

 (7)  सप्लाई  किये  गये  चावल  में  से  कितना  चावल  विदेशों  a  आयात  किया  गया  था

 गौर  इन  आयात  किये  गये  चावलों  का  eater  जिसमें  स्रोत  और  मात्रा  बताई  गई  क्या  है  ?

 सामुदायिक  निकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  ह. |  झन्ना सा हित

 :  att  केरल  सरकार  द्वारा  प्रति  मास  कोई  मांग  नहीं  की  गई  लेकिन

 ag  प्रति  दिन  160  ग्राम  चावल  की  मात्रा  बनाए  रखने  के  लिए  समय-समय  पर  पर्याप्त  सप्लाई

 के  लिए  प्रार्थना  करती  रही  है  ।  केरल  के  डिपो  को  अप्रैल  से  1968  की  अवधि  में

 चावल  की  भेजी  गई  कुल  मात्रा  लगभग  380  हजार  मीटरी  टन  थी  ।

 (7)  अप्रैल  से  1968  तक  की  अवधि  में  केरल  की  बन्दरगाहों  पर  विदेशों  सें

 1.79  लाख  मीटरी  ८न  चावल  आया  था  ।  देवदार  मात्रा  का  ब्यौरा  इस  है

 ध्
 लाख  मीटरी  टन

 थाई लेंड  1.12

 बर्मा  0.54

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  13
 कलन  भनभन

 1.79

 379



 Written  Answers  Kartika  23,  1890  (Saka)

 खाद्यान्न  को  वसूलो

 638.  थी  भ्नोंक्रार  लाल  बैरवा  :

 ढा०  सुशीला  नैय्यर  :

 थी  यशपाल  fag  :

 नया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  ag  1967-68  में  देखा  में  खाद्यान्न  को  वसूली  का

 लक्ष्य  पुरा  कर  लिया  और

 (&)  इस  वर्ष  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  खाद्यान्न  की  वसूली  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  है  तथा  इस  ag  अब  तक  निगम  ने  कितनी  वसूली  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब

 और  :  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  196  7-68  में  खाद्यान्नों  की  अधिप्राप्ति

 का  कोई  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  है  ।  सभी  एजेन्सियों  द्वारा  खरीफ  के  अनाजों  की

 लगभग  40  लाख  मोटरी  टन  और  गेहूं  की  22.2  लाख  मीटरी  टन  की  कुल  अधिप्राप्ति  में  से

 निगम  ने  लगभग  20.1  लाख  Alo  टन  खरीफ  के  अनाज  और  लगभग  7.5  लाख  मीटरी  टन

 गेहूं  की  अधिप्राप्ति  की  थी  ।  गेहूँ  के  निगम  ने  1.2  लाख  मीटरी  टन  रबी  के  स्प

 अनाज  मी  श्रधिप्राप्त  किए  थे  ।

 विभिन्न  राज्यों  में  चारे  की  कमी

 639,  श्री  आकार  लाल  बैरवा  :  थी  यशपाल  fag  :

 थी  प्रकाश बीर  शास्त्रो  :  श्री  रामावतार  शर्मा  :

 श्री  शिवकुमार  शास्त्री  :  श्री  सें०  कु०  सिंधी

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  चारे  की  बहुत  कमी

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  इस  चारे  की  कमी  से  बड़ी  संख्या  में  पशु

 मर  गये  भर

 चारे  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यवार

 मया  सहायता  दो  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भ्रन्नासाहिब
 :  से  (7)  पूछी  गई  जानकारी  राज्य  सरकारों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है

 और  यथा-समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 राजस्थान  में  सखा

 640.  श्री  औंकार  लाल  बैरवा  श्री  ato  नरसिम्हा राव

 श्री  रामगोपाल  शीलवान  थ्रो  धीरेन्द्र  नाथ  देव

 थ्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  थी  न  Alo  बारूपाल  :

 श्री  रा०  को ०  स्किन  कीमतों  इलापाल  चोरो

 श्री  यशपाल  tag  धी  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी

 थ्री  मीठा  लाल  मोना  :  at  जुगल  कि०  मंडल

 थी  सु०  Fo  तापड़िया  थीं  कण  लक प्पा

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  अभूतपूर्व  सूखे  के  कारण  बीकानेर  तथा

 राजस्थान  के  अन्य  जिलों  में  लगभग  20  लाख  से  भी  अधिक  ढोर  बिल्कुल  नष्ट  होने  वाले  हैं

 (a)  कया  यह  मी  सच  है  कि  राजस्थान  क्षेत्र  में  लोग  घास  की  रोटियां  खा  रहे  हैं  और

 ते  गम्भीर  रूप  से  अकालग्रस्त  और

 इन  प्रभावित  लोगों  को  सहायता  दी  गई  है  भर  पशु  धन  को  बचाने  के  लिये

 बपा  कार्यवाही  की  गई  ह  ?

 सामुदायिक  निकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहब

 (=)  और
 बीकानेर  और  बाड़मेर  सहित  राजस्थान  के

 कुछ  जिले  सूखे  से  प्रभावित
 हुए

 इससे  ग्रामीण  जनता  और  विशेषकर  पत्रकारों  के  लिए

 नाई  हो  गई  है  ।  मुफ्त  वस्तुए  देने  और  राहत  कार्यों  पर
 नौकरी

 प्रदान  पेय  जल  की

 रियायती  दरों  पर  चारे  की  पड़ोसी  राज्यों में में  पशुओं  को  भेजना  और  aia

 पशुओं  के  चारे  की  सप्लाई  करने  आदि  की  जैसे  व्यापक  राहत  अभियान  काय  राज्य

 सरकार  ने  संगठित  fa  हैं  ।  जनता  और  पशुओं  को  परेशानी  से  बचाने  हेतु  प्रत्येक  प्रयास  विया

 जा  रहा  है  ।  हाल  ही  में  एक  केन्द्रीय  दल  सूखे  की  स्थिति  का  पता  लगाने  के  लिए  राज्य  का

 दौरा  fear  था  ।  दल  के  प्रतिवेदन  को  प्रतीक्षा  को  जा  रही  लेकिन  सूखे  से  Ss fal aay  संकट  से

 निजात  दिलाने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  हर  सम्भव  मदद  दी  जाएगी  |  यह  आरोप  कि  राज

 स्थान  के  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोग  घास  से  बनी  रोटी  खा  रहे  ठीक  न्हीं  है  ।

 Wretched  Conditions  of  Cows  in  Gularbhoj  Gosadan  of  Nainital  District

 641  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Shri  Hnkam  Chand  Kachwai

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agricutture  be  pleased  to  slate

 (a)  Whether  itis  afact  that  Government  have  received  reports  and  complaints

 regarding  the  wretched  condition  of  the  cows  inthe  Gularbhoj  Gosadan  of
 Nainital District.

 (by)  Whether  itis  also  a  fact  that  there  is  no  arrangement  for  fodder,  drinking
 water  and  treatment  of  cows  in  the  said  Gosadan;  and

 (c)  11  the  action  taken  निचय एक
 Go Gover Toment  in  this  regard  ?
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 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture.  Communit  y-Devclopmest
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  There  are  arrangements  for  fodder,  drinking  water,  andl  treatment  of  animals.

 (c)  Does
 not  arise.

 सूखे  के  कारण  राजस्थान  में  अनाज  को  कस्ब

 642.  थी  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :

 थी  मोटा  लाल  मोना  :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  में  वर्तमान  भयंकर  ga  की  स्थिति  के  कारण

 फसल  खराब  होने  की  आशंका  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उस  राज्य
 में

 फसलों  की  सम्भावित  क्षति  का  कोई  अनुमान

 लगाया

 फसल  खराब  होने  के  कारण  अनाज  की  कुल  कितनी  कसी  और

 इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कायेवाद्दी  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा '  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खन्ना

 i ध
 साहिब  :  (@)  और  राजस्थान  में  सूखे  से  उत्पन्न  स्थिति  के

 परिणामस्वरूप  जो  उत्पादन  में  क्षति  भीर  उसके  फलस्वरूप  खाद्यान्नों  की  कमी  होगी  उसका

 अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  ।  अब  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  से  यह  संकेत  मिलता  है

 कि  मारो  मात्रा  में  खरीफ  फसल  खराब  हुई  रबी  की  बुआई  पर  भी  असर  पड़ने  की

 संभावना  है  |

 राजस्थान  को  खाद्यान्नों  के  आवंटन  की  मात्रा  1968  में  5000  मीटरी

 टन  से  बढ़  कर  1968  में  36,000  मीटरी  टन  कर  दी  गयी  है  ।  1968

 के  लिये  35,000  मोटरी  टन  की  एक  मात्रा  आवंटित  की  गयी  है  ।  केन्द्रीय  पुल  में  खाद्यानों

 की  उपलब्धि  और  अन्य  कमी  वाले  राज्यों  की  आवश्यकता  को  ध्यान  रखते  इस  राज्य

 की  खाद्यान्न  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  यथासम्भव  प्रयत्न  किये  जायेंगे  ।

 दक्षिण  पटेल  दिल्ली  के  प्लाटों  के  श्रलाटियों  को  feat  गया  आश्वासन

 643.  श्री  Hoayto  संघ  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  9  1968  के  अतारांकित
 प्रश्न  संख्या  10165  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  को  केवल  भूमि  की  वास्तविक  लागत  तथा  विकास  पर

 आने  वाला  खर्च  देना  उन्हें  भूमि  के  बाजार  मुल्य  सरकार  द्वारा  निश्चित  ब्याज  की

 दर  से  ब्याज  नहीं  देना

 mw
 (=)  क्या  यहं  आश्वासन  पट्टे

 करे  ं  बर्ष  से  सभी  विस्थापित  कालोनियों  पर

 लायू  कौर
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 ्य मे  mart ste यदि  तो  पट्टा  करार  धन  करने  के  लिये  सरकार  ने  हिदायतें

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाज  रा०  :

 और  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिल्ली  में

 सरकार  द्वारा  निर्मित  की  गई  विभिन्न  बस्तियों  दक्षिण  पटेल  नगर  भी  सम्मिलित

 में  जो  प्लाट  अलाट  किये  गये  उनके  मूल्य  तथा  भूमि  के  किराये  का  भूगतान  विस्थापित

 व्यक्ति  तथा  1955  के  अनुबन्धक
 Xl  XI  तथा  11  में  दी  गई

 +  | पट्टे-तामे  की  छातों  के  अधीन  किया  जाता  Q

 छोटे  प्लाटों  के  मूल्य  तथा  प्रथम  बीस  वर्षों  के  अन्तर्गत  भूमि  के  किराये  के  भुगतान  की

 और  इक्कीसवें  वर्ष  में  किये  जाने  वाले  पुनरीक्षण  के  अनुबन्ध
 XI  में  पट्ुटेनामे

 की  घारा  और  में  उल्लिखित  किये  गये  हैं  ।  पट्टे-नामे  वी  इन  धारात  के

 उद्धरण  सभा  पटल  पर  रखे  गये  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०

 2099/68]

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारियों  की  सांकेतिक  हड़ताल

 644,  थ्री  मठ  लाभ  सोंधी  :  क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  की  सांकेतिक  हडताल  के  कारण  उनके

 मंत्रालय  के  किसी  कमंचारी  की  मृत्यु  हुई  थी  या  सरकारी  सम्पत्ति  की  कोई  क्षति  हुई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 विधि  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  qo  यूनुस  जो  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  ala  विस्था:त-ब्यक्तियों  का  पुनर्वास

 645  श्री  प्रेस  ठाकुर  :

 श्री  सिद्धय्पा  :

 क्या  म  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  दिल्ली  में  कालकाजी  के  निकट  पुनर्वास  बस्ती  में  रिहायशी  प्लाटों  के  नियतन  के

 लिये  पात्र  होने  के  लिये  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मामले  में  किसी  के

 रोजगार  में  लगे  होने  की  शतं  रखने  का  आधार  तथा  पृष्ठ  भूमि  क्या

 क्या  दिल्ली /नई  दिल्ली  को  विभिन्न  शरणार्थी  बस्तियों  में  पश्चिमी  पाकिस्तान  से

 आये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रिहायशी  प्लाटों  के  नियतन  के  लिये  ऐसी  ही  शत  रखी  गई

 नें
 हन्  zy  यागी  के यदि  षा  तो  इन  दोनों  व  ito  दरबारियों  में  विभेद  के  क्या  कारण  और
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 क्या  दिल्ली /नई  दिल्ली  नें  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  ma  विस्थापित  व्यक्तियों  के

 पुनर्वास  के  लिये  विशेषकर  मकान  तथा  रोजगार  दिलाने  के  मामले  में  दी  गई  विभिन्न  सुविधाओं

 और  रखी  गई  शर्तों  को  निभाने  बाला  विवरण  सभा-पटन  पर  रखा  जायेगा  ?

 :
 से

 रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दी  Wo  चव्हाण

 पश्चिमी  तथा  पूर्वी  fear  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिल्ली  की  विभिनन

 योजनाओं  के  अन्तर्गत  जो  आवास  सहायता  प्रदान  को  गई  है  उसमें  उनकी  समस्याओं  के  स्वरूप

 तथा  भौर  विभिन्न  परिस्थितियों  और  भारत  जाते  पर  उनकी  सुसंगत
 अवधि  को

 ध्याम  रखा  गया  है  ।  इस  इन  दोनों  श्र  शियों  के  लिये  दिल्ली  में  प्लाटों
 के

 अलाटमेंट  को

 ~
 आये  विस्थापित पात्रता  की  दाते  भी  पुर्णा  रूप  से  समरूप  नहीं  है  ।  पश्चिमी  पाकिस्तान  से

 व्यक्तियों  के  मामले  पात्रता  की  अन्य  शर्तों  के  एक  यह  भी  आवश्यक  दत  थी  कि

 वे  gat  रूप  से  प्रजनन  करके  आये  हों  और  15  1950  की  निर्दिष्ट  की  गई  तारीख  के

 अन्तर्गत  दिल्ली  में  पुनर्वास  सहायता  के  लिये  वास्तविक  विस्थापित  व्यक्ति  पंजीकृत  हों  ।  इसकें

 जहां  कि  विस्थापित  व्यक्ति  सार्वजनिक  उपयोगी  भवनों  या  अन्य  साव  जनक

 स्थानों  पर  नहीं  रह  रहे  कुछ  मामलों  में  दिल्ली  में  लाभकारी  रोजगार  होने  की  शर्ते  भी

 निर्धारित  की  गई  थी  ।  तथापि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मामले

 पुर्जों  पाकिस्तान  के  वास्तविक  विस्थापित  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  कुछ  ऐसे  लोग  मी  थे  जो  कि

 विभाजन  से  पुर्व  ही  वर्तमान  भारत  के  किसी  स्थान  पर  सरकारी  सेवा  या  अन्य  रूप  से

 कारी  रोजगार  पर  लगे  हुए  थे  और  स्वयं  शारीरिक  रूप  से  saws  त  करने  के  फलस्वरूप

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  परिभाषा  में  नहीं  आते  किन्तु  जिनके  परिवारों  के  अन्य  सदस्य

 महत्वपूर्ण  तिथि  के  उपरान्त  भारत  गये  थे  ।  ऐसे  लोगों  को  भी  योग्य  पात्र  घोषित  कर  दिया

 गया  है  ।  इसलिये  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मामले  दिल्ली  में  alae

 कारी  रोजगार  की  ad  सम्मिलित  की  गई  थी  ताकि  ऐसे  विस्थापित  जो  कि  पहले  ही

 और  कहीं  बस  गये  थे  या  जो  ऐसी  व्यवस्था  कर  सकते  दिल्ली  के  लिये  आकर्षित  न  हों  और

 इस  प्रकार  दिल्ली  की  पहले  से  ही  अत्यधिक  जटिल  आवास  समस्या  और  न  बढ़  जाये  |  वास्तव

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिल्ली  में  प्लाट  अलाट  करने  की  योजना  बहुत

 बाद  में  तैयार  की  गई  थो  कौर  इस  अवस्था  दिल्ली  में  प्लाटों  की  उपलब्धि  की  सीमित

 शुजाअत  के  लाभकारी  रोजगार  की  शर्तें  अच्छी  सभी  गई  थी  ।

 पित  व्यक्तियों  की  दोनों  श्रे  रियों  के  बीच  अलाटमेंट  वी  पात्रता  की  शर्तों  के  मामले  में  कोई

 भेद-नाव  नहीं  रखा  गया  था  क्योंकि  उनके  मामले  पूर्णतया  समरूप  नहीं  थे  ।

 विभाजन  के  उपरान्त  लघु  अवधि  में  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  आये  हुये  और  यहां

 पुनर्वास  सहायता  के  लिये  पंजीकृत  किये  गये  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  विस्थापित  व्यक्तियों

 की  संख्या  लगभग  5  लाख  है  ।  उन्हें  पुनर्वास  की  सामान्य  जसे  कि

 शिक्षा  तथा  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  थीं  ।  उस  समय  प्रदान  की

 गई  प्रत्येक  सुदीप  का  वास्तविक  स्वरूप  ब्यौरेबार  देने  के  लिये  एक  व्यापक  मुल्यांकन  करना

 होगा  ।  इसका  अर्थ  ag  होगा  कि  लगभग  20  वर्षों  और  उससे  अधिक  अवधि  के  अन्तर्गत

 विभिन्न  क्षेत्रों  का  व्यापक  पुनर्विलोकन  करना  होगा  और  इस  प्रश्न  के  अन्तर्गत  विस्तृत  क्षेत्र

 आता  है  उसको  ध्यान  में  रखते  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  सारी  जानकारी  एकत्रित  करने
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 में  अत्यघिक  श्रम  तथा  समय  लगेगा  ।  यह  अनुभव  किया  जाता  है  कि  इसका  मूल्यांकन  करने

 के  लिये  जो  समय  atm  ag  प्राप्त  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 दिल्ली  में  गेहूं  की  कौ  मतों  में  वृद्धि

 646,  श्री  जनार्दन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्ली  में  गेहू  का  मूल्य  बढ़  गया  है

 यदि  तो  जुलाई  से  1968  के  तुलनात्मक  आंकडे  क्या  और

 )  मूल्य  को  बढ़ने  ने  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 सा
 हिंद  शिन्द े)  विशेषतया  बढ़िया  किस्म  के  गेहूँ  के  मूल्य  में  मौसमी  बढ़ोत्तरी  हुई  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 दिल्ली  अब  उत्तरी  गेहूं  क्षेत्न  का  माग  है  और  दिल्ली  की  जरूरतें  पंजाब  और

 हरियाणा  के  अधिशेष  उत्पादन  मे  पूरी  की  जा  रही  है  ।  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने  और  जनसंख्या

 के  जरूरत  मन्द  वर्गों  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  दी  गयी  गेहूँ  से  रोलर

 आटा  मिलों  द्वारा  उत्पादित  आटा  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम
 से

 वितरित  किया

 जाता है  ।

 विवरण

 दिल्ली  में  महीने  के  ava  में  गेहूं  के  थोक  मुल्य

 प्रति

 किस्म  1968  1968  1968
 t

 काम  90  95.00  95.00

 दड़ा  78.00  82.00  85  00

 Locust  Jnva  jon  in  Tirtut  Division  of  Bihar

 647.  Sbri  K  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricu'ture  be  plea
 sed  (0  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  district  authorities  of  the  four  districts  viz.,
 Champaran,  Saran,  Muzaffarpur  and  Darbhanga  in  the  Tirhut  division  of  Bihar  were
 cautioned  about  the  possible  locust  invation  and  were  asked  to  take

 precautionary  meas.
 ures  to  protect  the  crop  therefrom;  and

 (b)  | ह  50,  the  steps  taken  in  the  matter,  the  expenditure  incurred  thereon  id  the
 results  achieved  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of
 Food,

 Agriculture,  Community D evelopment
 aud  Cooperation  ‘Shri  Annasahib  Shinde) :  (a)  Yes,  Sir.  The  district  authorities  of  Cham-
 paran,  Saran,  Muzaffarpur  and  Darbanga  were  cautioned  by  the  State  Government  about

 585



 Written  Answers  November:  14,  1968

 लामा ए  र

 the  possible  locust  invasion  and  85561  to  take  precautionary  measures  for  protecting  the

 crops

 (b)  The  State  Government  took  the  following  steps

 (i)  Circulars  (both  in  English  and  Hindi)  on  the  possible  invasion  of  locust  were

 issued  and  sent  to  all  district  authorities

 )  A  handout  on  locust  was  distributed;  and

 (iii)  The  information  was  circulated  through  local  English  and  Hindi  dailies.

 The  State  Government  is  estimated  to  have  spent  Rs.  avy 900"  (approximately)  on  the

 about

 The  locust  swarms  did  not  reach  Bb  and  the  organisation  set  up  for  meeting  the

 locust  invasion  could  not  be  put  into  use

 उबर कों के  मुल्य  में  वृद्धि

 648  श्री  दामानी :

 थो  य०  यह  प्रसाद :

 थ्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया :

 बया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (¥)  क्या  यह  सच  है  कि  आयातित  उर्वरकों  की  तुलना  देश  में  निमित  ट्रकों  के

 मुल्य  अधिक  तथा  इसके  बारे  में  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिये  गये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मूल्य  अधिक  होने  के  कारण  देश  में  सरकारी  तथा  गर

 सरकारी  क्षेत्र  में  एवं
 र

 कों  निर्माताओं
 के  पास  उर्वरकों

 का  स्टाक  जमा  हो  गया
 और

 इस  बात  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  मूल्य  अन्तर  कम  हो  और  बिक्री

 लिए  बाजार  के  अभाव  में  देश  में  उन  रक  उत्पादन  को  हानि  उठानी  न  पढ़े  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  ध्याता

 साहिब  आयातित  खाद  at  बिक्री  कृषि
 विभाग

 ढारा  चलाये  जाने  वाले  मण्डार

 के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  भण्डार  से  बेती  जाने  वाली  खाद  की  कीमतें  लाभ  न  हानिਂ के

 आधार  पर  निर्घारित  की  जाती '  है  ।  किन्तु  ag  आवश्यक  नहीं  है  कि  प्रत्येक  प्रकार  को  खाद  की

 कीमतें  लाभ  न  हानि  के  आधार  पर  ही  निर्धारित  की  जायें  ।  शिकायतें  आई  हैं
 कि  देसी

 खाद  के  कारखाने  अपने  कारखानों  के  द्वार  पर  ही  खाद  ऐसे  मूल्य  पर  देते  हैं  कि  परन्तु

 व्यापारी  को  विवशता वश  इसे  पुल  द्वारा  निर्घारित  दरों  से  अधिक  दरों  पर  पड़ता  है  ।

 कुछ  हद  तक  यह  भी  कहा  जा  सकता  है  कि  अच्छे  विपणन  संस्थान  का  अभाव

 तथा  इस  व्यापार  से  झ्रघिकतम  मुनाफा  बनाने  के  लोभ  परिणामस्वरूप  निजि  तथा  सार्वजनिक

 दोनों  क्षेत्रों  के  कारखानों  में  स्टारों  की  मात्रा  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 भण्डार  को  कीमतें  इस  स्तर  पर  निर्धरित  की  गई  हैं  कि  यदि  देसी  कारखाने

 खचित  विमान  सिद्धान्तों  का  अनुसरण  करके  अपनी  विपिन  प्रणाली  का  विकास  करें  तो  वे

 अपना  उत्पादन  इन  की  दरों  पर  बेचने  में  समर्थ  होने  चाहिये  ।  विभिन्न
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 कारणों  से  कुछ  कारखानों  में  लागतें  इतनी  अधिक  है  कि  अच्छे  बाजार  का  लाभ

 उठाने  की  अनिच्छा  ने  सुचारू  विमान  में  भी  रुकावट  पैदा  को  ह  ।  समस्त  कारखानों  को  सलाह

 दी  गई  है  कि  वे  विपणन  के  सम्बन्ध  में  उचित  सिद्धान्त  अपनायें  और  भण्डार  मुल्यों  कों

 हष्टिगत  रखते  हुये  aga  मुल्यों  को  उचित  स्तरों  पर  रखें  ।

 धान  का  उत्पादन  श्योर  उसकी  वसूली

 649,  श्री  दामाने  ;  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  25  जुलाई  1968  के  भ्र तारांकित

 संख्या  833  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  1967-68  में  धान  का  राज्य-वार  उत्पादन  कितना

 कृषि  मूल्य  आयोग  द्वारा  जिस  पर  उसने  5,100,000  टन  की  वसूली  के  लक्ष्य

 की  सिफारिश  की  थी  गये  उत्पादन  लक्ष्यों  और  वास्तविक  उत्पादन  के  बीच  क्या

 अन्तर

 केवल  2,929,000  ea  धान  की  वसूली  के  कारण  हैं  जो  कृषि  मुल्य
 आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  लक्ष्य  का  लगभग  58  प्रतिशत  और

 क्या  इस  कार्य  को  राज्यों  को  चावल  के  नियतन  की  हमारी  नीति  पर  पड़ने

 की  सम्भावना  है  और  यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 सामुदायिक  विकास  सहकार  में  राज्य-मंत्री

 साहिब  शिल्वें) ्  एक  विवरण  TALIA  पर  रखा  गया  है  ।  में  :  गया  +

 बोलिये  संख्या  एल०  टी०  2100/68]

 22.9  लाख  मीटरी  टन  ।

 (+t)  1967-68  में  चावल  की  वास्तविक  ग्रधिप्राप्ति  अब  3211  हजार  मीटरी  ca

 तक  पहुँच  गयी  है  जो  कि  कृषि  मुल्य  आयोग  द्वारा  श्रभिस्तावित  लक्ष्य  का  लगभग  63  प्रतिशत

 कमी  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  हैं

 (1)  सितम्बर  और  दिसम्बर  1967  के  बीच  मौसम  की  प्रतिकूल  स्थिति  जिससे

 विशेषकर  पश्चिमी  आन्ध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में

 फसल  को  क्षति  पहुंची  थी

 z (2)  कुछ  राज्यों  में  अनिश्चित  राजनैतिक  स्थिति  जिससे  अधिप्राप्ति  नीतियां

 करने  और  उनकी  कार्यान्विति  में  विलम्ब  और

 (3)

 सिमि

 68  में  अच्छी  फसल  का  पर्याप्त  भाग  जो  कि  लगातार  दो  खराब  फसलों

 के  बाद  हुई  उत्पादक  स्तर  पर  स्टाक  तौयार  करने  में  प्रयुक्त  होना
 ।

 जी  नहीं  ।  अधिप्राप्ति  की  मात्रा  में  कमी  होन ेसे  निस्सन्देह  सप्लाई

 मात्रा  में  कमी  हुई  है  लेकिन  इससे  आवंटन  की  नीति  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  पहले  को

 केन्द्रीय  पूल  से  खाद्यान्नों  की  सप्लाई केन्द्र  के  पास  उपलब्धि  और  विभिनन  राज्यों  की
 सापेक्ष

 आवश्यकताओं  के  आधार  पर  की  जाती  रहेगी  |

 दगे
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 Gala)

 इण्डियन  टेली  फ़ोन  vara  का  बुसरा  कारखाना

 650.  थ्री  आसानी  :  क्या  संचार  मंत्री  22  1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 618  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  कि

 क्या  इंडियन  टेलीफोन  इडस्ट्रीज  का  दूसरा  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए

 स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;

 स्थान  का  चयन  करने  के  लिए  क्या  कसौटी  निर्धारित  की  गई  है  ;

 क्या  इस  परियोजना  के  लिए  यह  बात  ध्यान  में  रखी  गई  है  कि  उद्योगों  को

 विभिन्न  स्थानों  में  स्थापित  होना  चाहिए  ;  कौर

 इस  कारखाने  में  कब  तक  निर्माण  काय  आरम्म  हो  जायेगा  ?

 लम्बी संसद-क्रिया  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मन्त्री  (=f  ०  Fo  :

 दूरी  के  पारेषण  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिये  प्रस्तावित  कारखाने  के  स्थान  के  विषय  में  अमी

 कोई  निरोध  नहीं  किया  गया  है  ।

 att  :  स्थान  का  चयन  करने  में  विभिन्न  बातों  का  विचार  किया  जायेगा

 जसे  और  रेल-परिवहन  दक्ष  और  अदक्ष  श्रमिकों  की  उपलब्धि  तथा

 साथ  ही  प्रमुख  उद्योगों  का  विभिन्न  स्थानों  में  समुचित  वितरण  ।

 (@)  इस  नये  कारखाने  के  अपनी  स्थापना  के  दूसरे  ag  में  उत्पादन  श्रीराम  कर  देने

 की  संभावना  है  ।

 राजस्थान  में  दूर-संचार  उपकरणों  का  निर्माता  का  कारखाना

 651.  ait  सीठी  लाल  कया  रांची  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  राजस्थान  में  दूर  संचार  उपकरण  बनाने  का  एक  कारखाना

 स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  किया  गया  है  ;

 स्थान  का  चयन  करने  की  क्या  कमिटी  है  ;  और

 क्या  इस  कार्य  के  लिये  राजस्थान  में  उपयुक्त  स्थान  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  ;

 संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य-मन्त्री  इ  ०  Fo  :  जी

 att

 स्थान  का  चयन  करने  में  विभिन्न  बातों  का  fare  जायेगा  जैसे

 सड़क  और  दक्ष  और  अदक्ष  श्रमिकों  की  उपलब्धि  तथा  साथ  ही  प्रमुख
 उद्योगों  का  विभिन्न  स्थानों  में  समुचित  वितरण  |

 (7)  जी  नहीं  ।
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 वनस्पति  को  बिक्री  तथा  वितरण

 aint 652.  श्री  oath  लाल  मीना  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  वनस्पति  की  बिक्री  तथा  वितरण  पर  हाल में  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया

 गया है  ;  और

 यदि  gi,  तो  ऐसा  करने  का  क्या  कालरा  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  वनस्पति  की  बिक्री  और  वितरण

 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  है  ।  वनस्पति  के  उत्पादन  में  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चे

 वनस्पति  तेलों
 की  कम  उपलब्धि  और  उसके  मूल्य  ऊचे  होन ेके  कारण

 1968  में  अस्थायी  तौर  पर  वनस्पति  के  उत्पादन  में  गिरावट  आयी  थी  ।  कुछ  राज्य  सरकारों

 ने  वनस्पति  की  बिक्री  विनियमित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  थे  ताकि  उपलब्ध  माल  का

 समान  वितरण  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 ।  अक्तूबर  में  सप्लाई  स्थिति  में  नरमी  आने  से

 थे  प्रतिबन्ध  था  तो  उठा  लिए  गए  हैं  या  उनमें  ढील  दे  दी  गयी  है  ।

 राजस्थान  में  चारे  को  कमी

 653.  थ्री  सीठा  लाल  मीना

 थी  महाराज  fag  भारती

 कया  वाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  राजस्थान  में  चारे  की  अत्यन्त  कमी  है  ;

 किन-किन  जिलों  में  चारे  की  बहुत  अधिक्  कमी  है  ;  और

 हता टे है  तथा  ३ न्द्रीय (7)  प्रभावित  क्षेत्रों  में  चारे  की  कितनी  आवश्य  S

 कार  ने  इस  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  जनता

 (#) साहिब  :

 राजस्थान  सरकार  ने  हिलोर  और  जोधपुर  जिलों

 में  चारे  की  कमी की  सूचना  दी  है  ।

 (7)  राजस्थान  सरकार  ने  लगभग  2.50  लाख  टन  चारे  की  आवश्यकता  का  अनुमान

 लगाया  है  ।  इस  विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  निम्न-लिखित  कार्यवाही  ye  कर  दी  है  :-

 (1)  राजस्थान  सरकार  को  अत्यावश्क  पदार्थ  अधिनियम  1955  के  geaita

 राज्य  कें  भीतर  कीमतों  एवं  चारे  के  संचलन  को

 नियंत्रित  करने  के  लिये  शक्तियां  दे  दी  हैं  ।
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 (2)  मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  से  प्रार्थना

 की  गई  है  कि  वे  राजस्थान  सरकार  को  अपने  राज्यों  से  चारे  की  खरीद

 और  मुहैया  करने  में  आवश्यक  सुविधायें  प्रदान  करें  ।

 (3)  रेलवे  मन्त्रालय  राजस्थान  में  सूखा  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को
 चारा  अग्रता

 के  आधार  पर  परिवहन  कर  रहा  है  और  रिआयती  किराये  की  दरें

 लागू  कर  दी  i  रेलवे  मन्त्रालय  गायों  को  इन  क्षेत्रों  से  भारत  में  किसी

 अन्य  स्थान  पर  भेजने  के  लिये  20  प्रतिशत  रिआयत  के  लिये  भी  राजी

 हो  गया  है  ।

 (4)  भारत  सरकार  के  कहने  पर  अधोलिखित  राज्य  सूखा  से  प्रभावित  इन

 क्षेत्रों  से
 गायों  को  चराने  की  सुविधा  देने  के  लिये  राजी  हो  गये

 मध्य  प्रदेश  100,000  गाय

 उत्तर  प्रदेश  60,000  गाय

 पंज  | हे क पल  गाय 10,000

 rn
 (5)  सुखा  से  दुष्प्रभावित  क्षेत्रों  में  गो  सहायता  साथ  के  लिये  भारत  सरकार

 ने  गो-सम्बद्ध  परिषद  को  2.50  लाख  रुपये  का  एक  अनुदान  मुक्त

 कर  दिया है  ।

 खाद्यान्नों  को  गोदामों  में  रखना

 654.
 श्री  be  लिमये :
 att  यज्ञ  दत्त  शर्मा  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गेहू  उत्पादक  क्षेत्रों  गेहूं  की  अच्छी  फसल  की  उपज  को

 गोदामों  रखने  की  उचित  व्यवस्था  नहीं  थी  ;

 कया  यह  मी  सच  है  कि  गोदामों  की  उचित  व्यवस्था  न  होने  के  कारण  बड़ी

 मात्रा में
 अनाज  खराब  हो  गया  था  ;

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करते  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 है  ;  ar

 इस  प्रकार  खराब  हुए  अनाज  का  मुल्य  लगभग  कितना  है  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  (att  ग्रत्तासाहिब

 (®)  जी  नही ं।

 जी  पंजाब  की  मंडियों  में  ऊपर-ऊपर  का  केवल  लगभग  80  मीटरी  टन

 ag  वर्षा  से  प्रभावित  हुआ  था  ।  प्रमा  वित  स्टाफ  को  साफ  करने  तथा
 सुखाने

 की  तत्काल

 ear  की  गई  थी  ।
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  fs  afar  eat  गोदामों  अथवा  अन्य

 स्थानों  में  यथा  शीघ्र  तत्परता  से  भेजा  राज्य  सरकारों  और  अधिप्राप्ति  से  संबंधित  अन्य

 एजेंसियों  ने  पग  उठाये  थे  और  विवशता पूर्ण  स्थिति  में  जो  थोड़ी  सी  मात्रा  बाहर  खुले  में  रह

 गई  थी  उसे  तिरपाल  से  अच्छी  प्रकार  ढक  दिया  गया  था  ।

 अनुमान  है  कि  क्षतिग्रस्त  खाद्यान्नों  का  मूल्य  39,000  रुपये  के  आस-पास  होगा  ।

 Cashewnut  Industry

 655.  Shri  Maharaj  Singh  Bharati

 Shri  M.  Reddy  :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Cashewnut  industry  in  the  country  is  facing  a  crisis  on  account  of

 shortage  of  raw  cashew  resulting  from  the  rapid  development  of
 cashewnut

 industry  in

 other  countries;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  cashew  oil  and  shell  is  not  being  utilised  in

 making  alochol  or  for  extracting  oil  as  a  result  of  which  cashew  cultivation  has  become

 प्राशा।एएा९14 (10९ १

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  inadequate  supply  of  rice  to  Kerala  has  also  resulted
 in  switching  over  to  cultivation  of  paddy  and  tapoica  in  place  of  cashew,

 (d)  if  so,  whether  the  cashewnut  industry  has  requested  Government  to  start
 cashew

 plantations  on  a  large  scale;  and

 (e)  if  so,  the  details  of  the  scheme  formulated  by  Government  in  this  regard  १

 The  Minister  of  State  In  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community  -Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  to  (e)  The  information  is  being  collected
 and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 Development  of  a  Particular  Variety  of  Paddy

 656,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agricalture  be

 pleased  to  state  :

 (a)  the  progress  made  so  far  in  developing  such  a  variety  of  paddy  which  may
 tesembie  Basmati  and  give  yield  equal  to  that  of  I.R.8;  and

 (b)  the  time
 by

 which  that  seed  is  likely  to  be  supplied  to  the
 farmers

 ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahid  Shinde)  :(a)  Crosses  have  been  made  at  the  Indian  Agricul-
 tural  Research  Institute,  and  at  a  few  other  centres,  between  the  Basmati  varieties  and
 Taichung  Native and

 1.R.8.  Some  selections  with  a  dwarf  and  fertiliser-responsive
 character  and  possessing  fine  grains  like  Basmat!  are  now  under  regional  testing  under  the
 All-India  Coordinated  Rice  Improvement  Project.  Under  the  above  Project,  and  at  the
 Central  Rice  Research  Institute,  research  has  been  in  progress  for  breeding  rice  varieties
 with  fioe  grains  of  good  quality  and  with  yielding  ability  as  high  as  Taichung  Native  I  or
 IR.8.  A  number  of  such  lines  are  already  under  test  at  experiment  staticns  throughout
 the  country.

 (b)  The  Andhra  Pradesh  Agricultural  University  has  recently  released  a  ध  riety,
 ‘‘Hamsa”™  for  that  State  which  has  excellent  grains  and  which  yields  about  as  high  as
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 Taichung  Native  ]  It  is  expected  that  by  19€9  some  strains  combining  yield  and  quality
 would  become  available  for  release  to  the  farmers.

 clara  में  सुखे  के  कारण  खाद्य  फसलों  की  क्षति

 657.  थ्रो  हेम  बरुआ  :.  कया  खाद  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  नया  सरकार  ने  आसाम  में  आई  बाढ़  और  सुखे
 के  कारण  खाद्य  फसलों  को  हुई

 कुल  क्षति  का  अनुमान  लगाया  और

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ate  राज्यों  में  अनाज  की  अत्यधिक  कमी  की

 स्थिति  का  सामना
 करने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रस्नासाहिंब

 :  तथा  असम  सरकार  से  असम  में  बाढ़  तथा  सूखे  से  हुई  क्षति  के  बारे

 में  ब्यौरा  मांगा  गया  है  ।  ये  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  और  प्राप्त  होने  पर  लीक-सभा  के  पटल

 पर  रख  दिया  जयेगा  |

 सप्लाई  में  अस्थायी  रूप  में  विघ्न  पड़ने  के  र  तय  सरकार  से  खाद्य  की  कुल

 मिलाकर  भारी  कमी  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  राज्य  को  अपनी  आवश्यकताओं

 की  पूर्ति  के  लिये  लगभग  20,000  मीटरी  टन  गेहूं  का  कोटा  आवंटित  किया  जा
 रहा  है  ।

 असम  को  हाल  ही  में  200  मीटरी  टन  चावल  प्रभावित  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के

 लिये  न्नावंटित  किया  गया  था  |

 दिल्ली  में  वनस्पति  के  geal  में  वृद्धि

 58  Sto  सुशीला  नैय्यर  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ag  सच  है  कि  राजधानी  में  वनस्पति  के  मुल्य  फिर  बढ़ा  दिये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)
 क्या  सरकार  पुनः  वनस्पति  के  मूल्य  घटाने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ताकि  निर्धन

 लोग  सस्ते  मृत्य  पर  वनस्पति  खरीद  सकें  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  ग्रन्नासाहिब

 और  वनस्पति  के  मूल्यों  की  समय-समय  पर  इसके  बनाने  में

 में  प्रयुक्त  होने  वाले  कच्चे  तेलों  के  चल  रहे  सदस्यों  के  सन्दर्भ  में  समीक्षा  की  जाती  है  और  जैसी

 स्थिति  हो  तदनुसार  उसमें  कमी  अथवा  बढ़ोतरी  की  जाती  अतः  1968  से  दिल्ली

 सहित  उत्तरी  क्षेत्र  में  मूल्यों  में  सात  बार  कटौती  और  पांच  बार  बढ़ोतरी  की  गयी  है  ।  पिछली
 बार  8  1968  से  सुइयों  में  जो  संशोधन  किया  गया  है  बह  उत्तरी  क्षेत्र  में  17  पैसे  प्रति

 किलोग्राम  yer  में  कमी  की  गयी  है  ।
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 Tara  Cooperative  House  Building  Society,  New  Delhi

 659.  ShriP.  L.  Barupal:  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to
 state  १

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  Tara  Cooperative  House  Buiiding  Society,  Shankar

 Market,  New  Delhi,  has  been  formed;

 (b)  the  number  of  members  of  the  above  Society  and  the  number  cut  of  them  who
 are  Members  of  Lok-Sabha  and  Rajya-Sabha  separately ;

 (c)  the  names  and  addresses  of  the  office-bearers  of  the  said  Society;  and

 (6)  the  Cooperative  work  done  by  this  Society  since  its  inception.  the  total  capital
 of  the  Society  at  present  anJ  the  amount  of  interest  included  in  that  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food.  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  M.  5.  Gurupadaswamy)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  total  number  of  members  is  256,  out  of  which  102  are  Members  of  Lok

 Sabha  and-40  are  Members  of  Rajya  Sabha.

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-2101/68}

 (d)  The  Society  after  its  inception  in  1961  has  been  making  attemptsto  get  land
 from  the  Government  for  allotment  to  members  for  the  construction  of  houses.  The

 society  was  offered  9  acres  of  land  in  Shahdara  area  across  Jamuna  in  March,  1964  but
 this  offer  was  rejected  by  the  society.  Subsequently,  the  proposal  of  the  so  ‘iety  for  allot-
 ment  of  Jand  in  New  Delhi  area  was  accepted  by  the  Government  and  it  has  been  decided
 hy  the  Government  to  offer  land  to  the  society  near  Munirka  village  South  of  K,

 Puram,

 The  working  capital  of  the  society  is  Rs.  1,61,870.97  (as  on  20.6;1968  )  which  inclu-
 des  Rs.  5,150.97  on  account  of  interest.

 कृषि  ध  आयोग

 660.  ort  रा०  fo

 श्री  ए०  श्रीधरन  :

 क्या  खाद्  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  का  न  तो  कोई  पूर्णकालिक  शभ्रध्यक्ष  है

 और  न  गैर-सरकारी

 क्या  भारत  सरकार  का  पद कारी  दी  इस  आयोग  का   ्तगाता  र  सदस्य  चला  आ हु  aha  BAS

 रहा

 (71)  यदि  तो  क्या  इस  आयोग  की
 प्रतिष्ठा

 तथा  कार्य  संचालन  पर  इसका  प्रतिकूल
 प्रभाव  नहीं  पड़ा  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  श्रन्नासाहिब ष
 शिन्द े)  (*)  गौर  ग्रा योग  का  एक  पूर्ण  कालिक  अध्यक्ष  है  ।  arta  के  अन्य  दो
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 सदस्यों  में
 से  एक  अ  शंका लिक  सदस्य  तथा  दूसरा  पूर्ण  कालिक  सदस्य-सचिव  है  ।  आयोग  के

 सदस्य  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  थ्  शियों  में  विभाजित  नहीं  है  क्योंकि  वे  प्रदत्त  कर्मचारी  हैं  ।

 फिर  कृषकों  का  एक  जिसमें  राज्यों  के  प्रगतिशील  कृषक  तथा  संसद  के  दी

 सदस्य  शामिल  आयोग  की  सहायता  करता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  होते  ।

 सघन  खेती  तथा  पैकेज  कार्यक्रम

 661  श्री  हेमराज  :  गया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सधन  खेती  तथा  पैकेज  कार्यक्रमों  में  तेजी  से  भाने  से  बड़े

 किसानों  को  बहुत  लाभ  हुआ  है  तथा  छोटे  किसानों  को  अधिक  लाभ  नहीं  हो  पाया  है  तथा  दोनों

 के  बीच  विषमता  उत्तरोत्तर  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  सघन  सेती  तथा  पैकेज  कार्यक्रमों  से  कितने  प्रतिशत  बड़े

 और  छोटे  किसानों  को  लाभ  हुआ  और

 (7)  इस  बढ़ती  हुई  खाई  को  पाटने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्नासाहिब

 :  जी  सघन  कृषि  तथा  पैकेज  कार्यक्रम  के  तीब्र  होने  के  कारण  दोनों  बड़े

 और  छोटे  किसानों  को  लाभ  हुआ  है  ।

 तथा  प्रशन  ही  नहीं  होते  |

 हाक  व  तार  विभाग  में  चिकित्सा  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  दावे

 662.  श्री  बाबु  राव  पटेल  :

 श्री  fasaara  aida  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  व  तार  विभाग  में  पिछले  दो  वर्षों  में  कर्मचारियों  ने  चिकित्सा  व्यय  की

 प्रतिपूर्ति  के  कितने  दावे  राज्यवार  प्रस्तुत  किये  और  वे  दावे  कितनी  राशि  के

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  डाक  व  तार  सकल  में  अकेले  एक  कर्मचारी

 को  26,000  रुपये  तक  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दिये  गये  और  यदि  तो  उसका  नाम  एवं  पदनाम

 नया

 किस  तरीके  से  और  किस  रूप  में  कर्मचारियों  द्वारा  अपने  चिकित्सा  सम्बन्धी

 बिल  प्रस्तुत
 किये  जाते  हैं  और  डाक  व  तार  विभाग  में  किस  प्रकार  उनकी  जांच  की  जाती

 oe अब  तक  कितने  भूरे  दा  4  का  पता  लगा  है  a  हरि  घी  व्यक्तियों  को  क्या-क्या

 दण्ड  दिया  गया  और

 594



 23  1890  लिखित  उत्तर
 न

 इस  जालसाजी  को  रोकने  के  लिये  क्या  व्यवहारिक  कार्यवाही  को  गई  है  और

 यदि  ऐसी  कार्यवाही  नहीं  की  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसार-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  घर ०  सूचना

 इकट्  की  जा  रही  है  और  उचित  समय  में  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 पौड़ी  डिवीजन  के  बलके  श्री  Fo  बी०  लाल  को  दो  वर्षों  अर्थात्  1966-67

 और  1967-68  के  दौरान  लगभग  44077  रुपये  की  रकम  चिकित्सा  aa  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में

 अदा की  गई

 चिकित्सा  खां  प्रतिपूर्ति  के  दावे  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  प्रणाली  के

 अनुसार  निर्धारित  धाम  में  भेजे  जाते  जिनके  साथ  अधिकृत  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  दिये

 गये  अनिवार्यता  प्रमाणपत्र  और  रोग  निदान  इ जेवदयनों  और  अधिकृत  चिकित्सा

 अधिकारी  द्वारा  निर्धारित  औषघियां  इत्यादि  पर  हुए  खर्चे  के  बाउचर  लगे  रहते  हैं  और  उस

 चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  प्रति  हस्ताक्षरित  होते  है  ।  इनकी  जांच  स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  उक्त

 विषय  पर  समय-समय  पर  ऐसे  दावों  की  जांच  सम्बन्धी  जारी  किये  गये  नियमों  के  सन्दर्भ में

 की  जाती  है  ।

 (=)  सूचना  इक्  की  जा  रही  है  और  उसको  समय  पर  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 जाएगा  |

 चिकित्सा  ad  प्रतिभूति  की  बढ़ती  हुई  खर्चे  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए  पहले

 से  ही  बहुत  से  रोक-धाम  के  कदम  उठाये  जा  चुके  हैं  और  यह  मामला  आगे  मी  विचाराधीन  है  ।

 शनाज़  का  रायात

 663.  भी  स०  सामन्त  at  ए०  श्रीधरन  :

 शी  श्रीचन्द  गोयल  :  थो  ay  लिमये  :

 श्री  प्र०  Ho  शव  शी  बाल्मीकि  चौधरी  :

 थी  यशपाल  fag  :  श्री  सीताराम  कैसरो  :

 शिवकुमार  शास्त्रो  :  शी  राठ  क ०  fag  :

 श्री  हेम  राज  :  श्री  दो०  चं०  शर्मा  :

 थ्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  थ्री  बैरिस्टर  शर्मा  :

 श्री  सोकार  लाल  थनी  यशवंत  fag  कुशवाह  :

 श्री  स्वतंत्रता  सिह  कोठारी  :  श्री  रघुवीर  fag  शास्त्री  :

 बया  छाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कई  राज्यों  में  सूखे  की  स्थिति  के  फलस्वरूप  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  तुलना
 में  खाद्य  फसलों  के  उत्पादन  में  अनाज-वार  कितनी  कमी  हुई

 क्या  श्रागामी  फसल  अब  भी  खाद्य  की  मांग  को  पुरा  क  ्  प  लिये  पर्याप्त

 (7)  यदि  तो  1968-69  में  कितना  अनाज  तथा  अन्य  पदार्थों  का  आयात  किया
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 f+
 (a)  मिन  दि  के चाप  |  देशों  ने  भारत  को  अनाज  तथा  en  पदार्थ  देना  स्वीकार  कर  लिया  है

 प्र  ag  1968-69  में  उन्होंने  कितनी-कितनी  मात्रा  देने  का  वचन  दिया है
 अथवा  कितनी

 मात्रा  मिलने  की  सम्भावना  और

 (=)  आयात  किये  जाने  वाले  अनाज  की  प्रस्तावित  मात्रा  का  रुपये  में  तथा  विदेशी  मुद्रा

 में  कुल  कितना  मुल्य  होगा  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झन्ना साहिब

 :  1968-69  में  खाद्य  की  फसलों  के  उत्पादन  के  पक्के  अनुमान  चालू  कृषि

 ag  के  अन्त  तक  अर्थात्  1969  तक  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।  1968-69

 के  लिए  खाद्य  को  फसलों  के  सम् भावी  उत्पादन  सम्बन्धी  अस्थायी  अनुमान  तैयार  करना  भी

 अभी  जल्दबाजी  होगी  क्योंकि  अभी  रबी  फसल  को  बुवाई  जारी  है  ate  बहुत  से  राज्यों  में

 खरीफ  फसल  की  कटाई  भी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।

 और  (7):  खाद्यान्नों  की  मांग  बहुत  सी  बातों  पर  जसे  कि  जनसंख्या  की वृद्धि

 शहरीकरण  की  आय  का  खाद्यान्नों  तथा  ग्रन्थ  वैकल्पिक  खाद्य  पदार्थों  तथा  उनके

 तुलनात्मक  मूल्यों  पर  आधारित  होती  है  ।  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  और  उनकी  मांग  सम्बन्धी

 सबके  अनुमानों  के  प्रभाव  में  इस  समय  इस  बात  की  ओर  संकेत  करना  सम्भव  नहीं  है  कि

 खाद्यान  का  कुल  उत्पादन  खाद्यान्नों  की  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  अथवा  नहीं  ।

 हमारे  वतंभान  अनुमानों  के  अनुसार  वित्तीय  ag  1968-69  के  दौरान  लगभग  53

 लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  आयात  किए  जाएंगे  ।

 अभी  तक  हुई  वास्तविक,प्राधिक्ृत  खरीदारी  जिसका  1968-69  में  लदान  होने

 की  सम्भावना  को  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2102/68]  ।  इसके  अमरीका  से  नये  पी०

 Teo  480  करार  के  अन्तर्गत  लगभग  23  लख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  लिए

 बातचीत  अब  अन्तिम  दौर  में  पहुँच  चुकी  है  और  औपचारिक  करार  पर  निकट  भविष्य  में

 हस्ताक्षर  हो  जाएंगे  ।

 1968-69  में  प्रस्तावित  खाद्यान्नों  के  आयात  पर  कुल  रुपये  और  विदेशी  मुद्रा

 में  कुल  व्यय  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  वर्ष  के  अन्त  में  प्राप्त  हो  जाएगी  जबकि  कुल  आयात  किया

 जा  चुका  होगा  ।  1968-69  के  दौरान  खाद्यान  आयात  करने  के  सम्बन्ध  में

 लिखित  प्राविधान  बजट  में  पहले  से  ही  है  :--

 रुपयों

 (1)  रुपयों  में  aa  268.40

 (2)  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  ag  122.18

 390.58 जोड़
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 मास  रिलायन्स  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  की  कर्मचारी  भविष्य  निधि ी

 664  श्री  जाज  फरनेन्डोज  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 aaa  रिलायंस  कन्सट्रकशन  बालेश्वर  बम्बई  को

 अपने  कर्मचारियों  के  वेतन से  भविष्य  निधि  की  राशि  काटन ेके  लिये  सर्वप्रथम  कब  कहा

 गया

 यह  निरोध  क्रिस  अधिकारी  ने  किया  था  तथा  इसका  आधार  क्या

 पहले  आदेश  पर  पुर्निवचार  करने  के  लिये  इस  कम्पनी  ने  कब  और  किसको

 अभ्यावेदन  दिया  था  तथा  किन  आधारों  पर  पुनर्विचार  करने  की  प्रार्थना  की  गई

 इस  कम्पनी  को  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  क्षेत्र  से  बाहर  रखने  का  आदेश  कब

 और  किसने  पास  किया  था

 (=)  इस  मामले  में  कम्पनी  के  कर्मचारियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  कौर

 सरदी  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कुंवारी  की  गई  है ्र  4

 aa  तथा  पुनर्वास  मंत्री  4  1965

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  महाराष्ट्र  ने  सम्बद्ध  भविष्य  निधि  इंस्पेकटर  की

 रिपोर्ट  के  आधार  पर  यह  निशंक  लिया  ।

 (7)  कम्पनी  ने  कम यारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  1952  की  धरा  19  के  अधीन

 1967  में  एक  अभ्यावेदन  केन्द्रीय  सरकार  को  दिया  था  कि  कम्पनी  उस  समय

 रुप  से  भवन  और  निर्माण  काय  में  व्यस्त  थी  और  इसलिये  अधिनियम  के  अंतगर्त  पाये  जाने  के

 लिये  प्रतिष्ठान  की  ota  में  नहीं  आती  थी  ।  और इंजीनियरिंग  ठेकेदार  जो  पूरण

 रूप  से  भवन  निर्माण  काय  में  लगे  हों  ।''

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पाया  कि  कम्पनी  उक्त  अधिनियम के  अन्तर्गत  नहीं  आती  थी

 बी  के  थी  | और  इसलिये  उसने  19  मोच  1968  को  अधिनियम  TH  प्लस  1  के  अधीन  एक  निदेश

 जारी  किया  ।

 (=)  जी

 यह  मामला  भविष्य  निधि  अधिका  रियों  व॑  पह  से  विचाराधीन है  ।

 eg!
 aot

 स्वर  खान  कस चारी  संस्था  की  माँगें

 665  श्री  जाज  फरनेन्डीज  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या
 हैदराबाद  में  aa

 श्रम  आयुक्त  तथा  दिल्ली  में  मुख्य  श्रम  आयुक्त  को

 हट्टी  स्व रां खान  कंचा  रो  संस्था
 से क  पनपा

 से
 1968  में  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  उसमें  क्या  कहा  गया
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 (7)  सरकार  ने  उनकी  मांगों  पर  क्या  कार्यवाही  की  अ्रौर

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  जी  हां 1

 (a),  शर  एक  विचरण  qa  है  ।

 विवरण

 हट्टी  स्वर्ण  खान  कर्मचारी  संस्था  क  मांगें

 (i)  संस्था  को  मान्यता  |

 (ii
 )

 कमंचारियों  को  दिनांक  31-3-1968  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये

 लाभ-बोनस  की  अदायगी  |

 (  ग  कारीगरों  को  विशेष  वेतन-वृद्धि  की  अदायगी  ।

 (  iv  )  मजूरी-बोर्ड  का  गठन  |

 (v)  दिक्षा  सुविधाओं  का  दिया  जाना  |

 (vi)  खान-क्षेत्रों  से  दूर  रहने  वाले  कारीगरों  को  पानी  की  सप्लाई  ।

 मांगों  के  बारे  में  स्थिति

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सम्बन्ध  व्यवस्था  के  एक  अधिकारी  ने  इस  मामले  पर  प्रबन्धकों  तथा

 संघ
 के (|  प्रतिनिधियों  से  विचार-विमर्श  किया  ।  जहां  तक  मांग  संख्या  (  ;  )  का  सम्बन्ध है  ।

 संघ  को  इसलिये  मान्यता  नहीं  दी  जा  सको  क्योंकि  जांच  पर  यह  संघ  अल्प-संख्यक  पाया  गया  |

 मांग  संख्या  (  ii)  के  बारे  दिनांक  31-3-1968  को  समाप्त  होने  वाले  ag  के  लिये  लाभ

 बोनस  कर्मचारियों  को  20%  को  अधिकतम  दर  पर  पहने  ही  वितरित  किया  जा  चुका है  ।

 मांग  संख्या  (iii)  को  दिनांक  9  1967  को  हुए  आपसी  समझौते  में  वापस  लिया  जा

 चुका  है  और  यह  समझौता  दिनांक  30  1969  तक  लागु  है  ।  मांग  संख्या  (  iv  )

 इन  स्वर्ण  खानों  के  लिये  मजूरी  बोर्डे  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  मांग  संख्या  (  v  )

 के  बारे  में  प्रबन्धकों  ने  हाई  स्कूल  के  भवन  हेतु  1969  के  बाद  किसी  समय  70,000

 रुपये  देना  स्वीकार  कर  लिया  है--जहां  तक  मांग  संख्या  (vi)  का  सम्बन्ध  प्रबंधकों  ने

 हट्टी  गांव  निवासियों  को  अपने  नलों  से  पानी  ले  लेने  की  अनुमति  दे  रखी  है  ।  हट्टी  गांव  के  लिये

 ग्राम्य  जल  सप्लाई
 के

 सन्देह  में  चल  रहे  कार्य  में  प्रगति  हो  रही  बताई  जाती  है  1

 हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  के  विद्ध  कार्यवाह

 666,  थी  भोगेन्द्र  का  :  श्री  ए०  श्रीधरन  :

 थ्री  श्रीचन्द  गोयल  :  att  देवकीनन्दन  पा ठो दिया  :

 शी  नोतिराज  सिह  चौधरी  :  at  Jo  ६. ह  सायक  :

 छी  दे०  जमात  कि  अरे alt  | ०  लक प्पा  :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 —=  ननवा

 डाक  तथा  तार  और  टेलीफोन  विभागों  के  उन  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 है  जिन्हें  18  सितम्बर  के  पहचान  गिरफ्तार  अथवा  मुअत्तल  किया  गया  अथवा  जिन्हें  उनकी

 सेवा  समाप्त  करने  के  आदेश  दिये  गये  थे  और  जिन्हें  अन्य  तरीकों  से  दण्ड  दिया  गया

 सेवा  समाप्त  मुअत्तल  बर्खास्त  करने  के  कितने  मामलों  में  आदेश

 मंसूख  किये  गये  हैं  अथवा  वापस  लिये  गये

 (7)  क्या  ऐसे  सभी  आदेशों  को  वापस  लेने  अथवा  मंसूख  करने  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं
 ?

 (7)

 संसद-क!य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ०  Fo  (i)

 \
 (  ii  }

 (  iit )  जिनकी  सेवाए  समाप्त  की

 अस्थायी  करमचारी  जिनकी  सेवाए  समाप्त  की

 अस्थायी  कर्मचारी  जिनकों  नोटिस  जारी  किये

 (  iv  )  अन्य  प्रकार  के  862

 अस्थायी  कर्मचारियों  को  जारी  किये  गये  सभी  नोटिस  वापिस  ले  लिये  गये  हैं  ।

 अन्य  मदों  सम्बन्धी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  इकट्ठी  की  जा  रही  है  ।

 नहीं  ।

 सरकारी  आदेशों  के  अनुसार  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 गेहूँ का  मुल्य

 667.  शो  मांगे  का  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 Te क्या  यह  सच  है  कि  1968  में  गेहूं  का  ए  य  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 न्यूनतम  वसूली  मुख्य  से  मी  कम  हो  गया

 यदि  तो  क्या  बैंकों  द्वारा  गेहूं  खरीदने  के  लिये  ऋण  न  देने  का  निरंक  भी

 मुल्य  कम  होने  का  एक  कारण

 के क्या  बैंकों  द्वारा  गेहूँ  खरीदने  के  लिये  ऋ  देने  प्  निर्णय  के  बाद  गेहूँ  तथा  अन्य

 पदार्थ  के  मुल्य  तेजी  से  बढ़  रहे  और

 (=)  बैंकों  ने  गेहूं  खरीदने  के  लिये  अगर  अगस्त  तथा  1968  में

 कूल  कितना  ऋण  दिया  था  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासाहिब
 :  Qt  राजस्थान  भौर  उत्तर  प्रदेश  की  कुछ  मंडियों  को  अप्रैल
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 से  1968  में  खुले  बाजार  में  गेहूँ  के  मृत्य  अधिप्राप्ति  मुल्य  के  स्तर  पर  या  उससे

 अधिक  थे  ।

 at  1968  की  अवधि  में  गेहूँ  की  प्रतिभूति  पर  वाणिज्य  बेक  ऋण

 देने  पर  नियन्त्रण  कड़े  नहीं  पे
 ।

 गेहूँ  की  प्रतिभूति  पर  दी  जाने  वाली  बेक  पेशानियों  पर  न्यूनतम  गू  जाइए  और

 उच्चतम  सीमा  के  बारे  में  रिज  बेक  द्वारा  1968  में  सीमान्त  ढील  देना  इसलिए

 घोषित  की  गयी  थीं  ताकि  सुगम  सप्लाई  स्थिति  से  उत्पन्न  प्रत्याशित  मांग  को  पूरा  किया  जा

 सके  और  इसे  मानने  में  कोई  कारण  नहीं  दिखाई  देता  है  कि  इससे  गेहूँ  के  geal  में  कोई  वृद्धि

 हुई  है  ।

 (7)  अनुसूचित  वाणिज्य  बैंकों  द्वारा  गेहूँ  की  प्रतिभूति  पर  दिया  गया  बेक  ऋण  17

 1968  को  35.72  करोड़  रुपये  था  ।  बाद  की  अवधि  की  सुचना  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अनाज  का  संग्रह  अनाज  के  उतारने  चढ़ाने  तथा  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  पर  ले  जाने  में  होने  वाली  हानि  सम्बन्धी  स्मिति

 668,  श्री  कै०  को  सो०  के ०  चक़पारिए

 श्री  fo  Fo  नयनार  :  श्री  नारायण  रेड्डी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  sea  संख्या  4888  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अनाज  का  संग्रह  अनाज  को  सकता ~ BS ।  रने  चढ़ाने  तथा  एक  स्थान  से  दूसरे

 स्थान  पर  ले  जाने  में  होने  वाली  हानि  सम्बन्धी  समिति  ने  इस  बीच  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 दिया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  कौर

 (77)  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 दें  कदा  wart i
 ara,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  ्  ध  |  है  क  दि  है  श्रन्नासाहिब

 :  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  को  जा  चुकी  है  ।

 अंतरिम  रिपोर्ट  में  दी  गयी  समिति  की  सिफारिशों  और  सरकार और

 द्वारा  उन  पर  की  गयी  क्रा्यंवाही  का  ब्यौरा  विचारा  में  दिया  जाता  है  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2103/68]

 औद्योगिक  कर्मचारियों  को  पारिवारिक  पेंशन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  का  प्रतिवेदन

 669,  saat  सुशीला  गोपालन  ?

 थी  के ०  एस०  ध्रब्नाहम  :

 श्री  नम्बियार  :

 शक क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्र  5  1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  111  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 600



 1
 1 ;
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 लिखित
 उत्तर

 क्या  औद्योगिक  कर्मचारियों  की  पारिवारिक  पेंशन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  का  ब्यौरा  क्या

 उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  यह  प्रतिवेदन  कब्र  तक  प्रस्तुत  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 थम  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  जिसमें  कार्यकारी  दल  की

 द
 सुभाव  दिए  गए  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  2104/68]

 और  रिपोर्ट  सरकार  को  31  1968  की  प्रस्तुत  की  गई

 थी  और  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ध्रन्दसान  फारेस्ट  युनियन  we  पी०  डब्ल्यू  डी०  वर्कर  यूनियन  की  मांगें

 670.  att  ०  के ०  नाप नार  :

 श्री  न  गोपालन  :

 att  उमा नाथ  :

 बया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  25  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  14  के

 उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अन्दमान
 फारेस्ट  यूनियन  कौर  पी०  डब्ल्यु०  डी०  वैसे  यूनियन

 की  मांगों  पर  विचार  किया

 (a)  यदि  at,  तो  उन  पर  क्या  निकाय  किया  गया

 यदि  तो  कब  तक  इस  पर  विचार  कर  लिये  जाने  की  सम्भावना  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शान्त  तथा  पुनर्वास  मंत्रो  :  जी  at

 (=)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 eat  एल०  टी ०  2105/68 ]

 और  विचार  करने  पर  कुछ  और  समय  लगने  की  सम्भावना  क्योंकि

 प्रस्तावों  पर  भर्म्त॑मंत्रालय  परामर्श  होना  है  ।
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 Written  Answers  November  14;  1968

 2  fats  बन् नाब न्यायक
 चन्ना  tt  निकोला  द्वीप  समूह  सम्बन्धी  न्युनतम  मुनरो

 सलाहकार  समिति  का  प्रतिवेदन

 671.  att  के ०  स०  श्रन्नाहम

 थी  के  ०  रमानी

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन

 क्या  क्षम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  5  अप्र
 1968

 कै  तारांकित ी झ काता

 प्रदान  संख्या  1460  और

 25  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  781 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  मे  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  सम्बन्धी  न्युनतम  नजरों

 सलाहकार  समिति  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  और

 (7)  यदि  नहीं  तो  कब  तक  इसका  परीक्षण  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 धरम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  और  इस  रिपोर्ट  पर

 अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  द्वारा  कार्यवाही  की  जायगी  |  यह  मामला  अभी  मां

 प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 केरल  में  मत्स्य  पालन  उद्योग  का  निकास

 672  थो  श्रादिचन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बया  केरल  सरकार  ने  राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के

 मत्स्य  पालन  उद्योग  विशेषकर  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 योजना  प्रस्तुत  को  है

 यदि  हां  तो  उसके  अन्तर्गत  प्रत्येक  परियोजना  का  ब्यौरा  तथा  अनुमानित  लागत

 व्या  और

 (71)  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्तासाहिव

 शिन्दे  जी  ar

 केरल  सरकार  ने  usa  की  aga  पंचवर्षीय  योजना  में  मीन  विकास
 के

 लिये

 कुल
 1726  लाख  रूपये  के  व्यय  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  योजना  का  ब्यौरा  देने  वाला  एक

 रण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या
 एल०  टी

 ०
 2106/68]

 (7)  योजनाओं  पर  केरल  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  गयो  है  और  सिद्धान्त

 रूप  में  इन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  परन  g  usd  लि  का
 राज्य  योजना  के  अन्तरंग  त  =)  वाली  वित्तीय
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 1890  लिखित

 उत्तर

 sero
 व्यवस्था  के  बारे  में  जांच  की  जा  a  और  aster  की  क्रियान्विति  उन  aman  पर  frat

 करेगी  जिन्हें  राज्य  सरकार  इस  क्षेत्र  के  लिये  बचा  सकती  है  ।

 वनस्पति  के  मृतकों  में  वृद्धि

 673.  घ्  भ्ररदिचिन  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इन  समाचारों  के  बारे  में  विचार  किया  है  कि  देश  में  वनस्पति

 तैयार  करने  वाले  किसानों  ने  या  तो  अपने  उत्पादन  को  कम  कर  दिया  है  अथवा  बिल्कुल  बन्द

 कर  दिया है  और  सितम्बर  1968  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वनस्पति  के  मुल्यों  में  वृद्धि  की

 घोषणा  किये  जाने  के  बाद  भी  उन्होंने  पहले  जितना  उत्पादन  नहीं  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रन्नासा हित
 :  फायर  मैन  की  हड़ताल  और  बाढ़ों  के  कारण  रेल  यातायात  में  विघ्न

 पड़ने  के  परिणामस्वरूप  कच्चे  तेलों  की  कम  उपलब्धि  के  कारण  अगस्त  और  1968

 में  वनस्पति  के  उत्पादन  में  गिरावट  अयी  थी  ।  कुछ  कारखाने  जुलाई  में  खरीदारी  से  अगस्त  के

 लिए  अपनी  तेल  सम्बन्धी  जरूरतें  पूरी  करने  में  असफल  रहे  थे  ।  में  अप्रत्याशित  रूप  से

 तेल  के  दाम  चढ़  गए  थे  ।

 कच्चे  तेलों  को  सप्लाई  स्थिति  में  सुधार  हो  गया
 है

 और  कारखानों  ने  अब

 सामान्य  स्तर  पर  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के
 कोंचा  रियों  को  जबरी  छुट्टी  देगा

 674.  थ्री  हाल  fag:  क्या  धम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्री  ज्योतिमंय  बसु  के  नेतृत्व  में  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  दुर्गापुर  इस्पात

 खाने  के  कर्मचारियों  को  जबरी  छुट्टी  दिये  जाने  के  बारे  में  शिकायत  करने  के  लिये  तथा  तोड़

 फोड़ के  कथित  मामले  में  अदालती  जांच  की  मांग  के  लिये  24  1968  को  आप

 उप-प्रधान  मंत्री  से  तथा  औद्योगिक  विकास  मंत्री  से  मिला

 आर

 यदि  तो  प्रतिनिधि  मण्डल  का  मामला  तथा  उसकी  मांग  व्या

 (7)  सरकार  को  इस  मामले  के  प्रति  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  जी  ऐसा  arg  प्रतिनिधि-मण्डल  24

 1968  को  ae,  उप-प्रधान  मंत्री  और  औद्योगिक  विकास  मंत्री  को  नहीं  मिला  ।

 और  (7)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मसूर  में  wae

 675.  श्री  क०  लंक प्पा  :  क्या  खाद्य  तथा  गुणी  मंत्री  ag  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  ;
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 Written
 Answer:  Kartika  23,  1890  (Saka)

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  मैसूर  र  ल ्र  के  कुछ  भागों  में  अकाल  की  स्थिति  at

 देखते  हुए  उन  अकालग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  कोई  स्थायी  उपाय  करने  का  विवार

 क्या  योजना  आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  दिया  गया

 (77)  यदि  तो  वह  क्या  सुभाव  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रत्तासाहिब

 दीघंकालिक  अकाल  ग्रसित  क्षेत्रों  का  विकास  एक :  (@),  श्र

 अनेक  देशीय  पहुँच  चाहता  है  ।  समस्त  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  थी  कि

 अधोलिखित  पंक्तियों  पर  कार्यक्रम  बनायें  :--

 इस  आधार  पर  कि  क्या  प्रत्येक  तीन  साल  या  6  साल  में  या  दस

 साल  में  एक  बार  फसल  पुरांतया  नष्ट  हो  जाती  दीर्घकालिक  अकाल

 ग्रसित  क्षेत्रों  को  शख़  ate  लग  श्रेणियों  में  वर्गीकृत  किया  जाये  ।

 वे  क्षेत्र  जिनकी  श्रेणी  दी  गई  है  उन्हें  कड़ी  तह  के  रूप  में

 कालिक  अकाल  ग्रसित  क्षेत्र  जाये  alt  उन्हें  प्रथम  उपचार के

 लिये  लिया  जाये  ।

 नमी  संधारण  के  लिये  संनयनीय  उपायों  को  चालू  करना  ।

 (7)  क्षेत्रों  में  बड़े  और  माध्यम  सिंचाई  कार्यों  की  सम्भवता  ।

 भूमि  का  अधिकतर  सक्षम  वन सम्पदा  के  साथ  कृषि  का  मिलाप

 और  चारा  और

 उप  संगी  कृषि  प्राम  उद्योग  आदि  पर  आधारित  रोजगार  की

 किस्मों  को  प्रदान  करना  |

 निधि  की  कमी  के  कारण  योजना  आयोग  के  साथ  बरामद  करके  यह

 किया  गया  कि  मागं दर्शी  प्रयोजनाओं  को  लेकर  शुरु  किया  जाये  जो

 कालिक  अकाल  प्रसित  में  एक  ओस  जिले  से  बड़े  अधिक  क्षेत्र  को

 आवरित  न  करते  हों  ।  इस  पहुँच  के  अंतगर्त  धरातल  जल  औ  खनिज

 लघु  सिंचाई  परियोजनायें  भूमि  एवं  जल  संधारण  वनरोपण  और

 चरागाहों  का  विकास  की  जांच  पड़ताल  को  हाथ  में  लेने  का  सुभाव
 है  ।

 -  मैसूर  सरकार  ने  अधोलिखित  क्षेत्रों
 को

 के  रूप  में  उस  राज्य  में

 निहित  किया  है  :--

 जिले  का  नाम  तालुके  का  नाम

 चित्रदुर्ग  1  चित्रदुर्ग

 2  चला केरा

 3  जागरूक

 4  मोल  काल  qe
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 बीजापुर  ]  मुडूडेविहल

 के
 हुनागुन्ड

 3  आदमी

 सामुदायिक  बिकास  और  सहकारिता  मंत्रालय

 के  विशेषज्ञों  के  एक  केन्द्रीय  दल  ने  राज्य  सरकार  को  उनकी

 यकताओं  का  आकन  और  उनके  प्रस्तावों  की  रूपरेखा  बनाने  में  सहायता

 देने  के  राज्य  का  दौरा  किया  ।  दल  के  प्रतिवेदन  की  लिपियां  राज्य

 सरकार  को  भेज  दी  गई  हैं  और  उनसे  प्रार्थना  की  गई  है  कि  दल  द्वारा  की

 गई  सिफ़ारिशों  को  दृष्टि  में  रख  कर  ठोस  योजनाओं  की  रूपरेखा  बनायें  ।

 3.  जहां  तक  1969-74  के  लिये  चतु  पंचवर्षीय  योजना  का  सम्बन्ध  है  कोई

 भी  जो  कमी  वाले  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  आवश्यक  है  मैसुर  राज्य

 के  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  का  भाग  बनेगा  ।  दीर्घकालिक  अकाल  प्रसित

 क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  केन्द्र  संचालित  वेतनमान  जिसके  भन्तगंत

 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  इसकी  पद्धति  के  राज्य  योजना

 के  बाहर  31-3-1969  को  समाप्त  हो
 जायेगी  ।

 Graduates  in  Agricultural  Science

 676.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :  Will  the  M-nister  of  Food  and  Agriculture  be

 Pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Graduates  in  Agricultural  Science  coming  out  of  Agri-«
 cultural  Colleges  at  present  prefers  service  to  agriculture  ;  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  by  Government to  altract  such
 egradutes  towards  agriculture  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Develop-
 ment  and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes,

 (b)  Most  of  the  agricultural  graduates  Jack  adequate  land  and  capital  to  takeup  farming
 as  a  profession.  Some  states  are  formulating  proposals  to  allot  newly  developed  land  to

 agricultural  graduates  for  taking  up  farming.  Availability  of  agricultural  credit  through
 institutional  finance  is  being  expanded  during  the  4th  Plan,  which  agricultural  graduates
 would  be  able  to  avail  of.

 Cow  Protection  Committee

 677.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  members  of  Go-Raksha  Mahabhiyan  Samiti  have
 boycotted  the  Cow  Protection  Committee  appointed  by  Government  |

 (0)  whether  it  (is  alsoa  fact  that  most  of  the  representatives  of  the  people  have
 refused  to  give  evidence  before  the  said  Committee  as  तत  protest  ;

 (c)  ifso,  whether  Government  have  taken  any  steps  to  solve  the  problems  that
 have  cropped  up  consequent  to  the  said  boycott  and  refusal  for  giving  evidence  :

 605



 Written  Answers  Noveinber  14,
 1968

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (६)  if  mot,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture  Community-Development
 and  Cooperation  (Sbri  Annasabib  Shinde)  (a)  The  representatives  of  Sarvadaliya  Goraksha

 Mahabhiyan  Samiti  on  the  Cow  Protection  Committee  informed  that  they  had  decided  to

 withdraw  from  the  Committee.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  A  letter  had  been  sent  to  Shri  Jagatguru  Shankaracharya  on  5.10.68,  that  the

 Government  would  welcome  the  further  participation  actively  of  the  representative  of  the

 Samiti  in  the  busioess  of  the  (07711, 26.  His  reaction  to  the  letter  is  awaited.

 (d)and(e)  Does  not  arise  in  view  of  °c’  above.

 टेलीफोन  के  सामान  शौर  उपकरण  का  उत्पादन

 678.  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बढ़ाई  गई  टेलीफोन  सुविधाओं  के  लिए  अपूर्ण  मांगों  को  पुरा

 करने  के  लिए  के  देश  के  सामान  और  उपकरण  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  कौर

 इस  बारे  में  भविष्य  के  लिए  क्या  लक्ष्य  है  ?

 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  इ  ०
 कु०  :  जी  at  |

 इण्डियन  टेलिफोन  इडस्ट्रीज  बंगलौर  ने  विद्यमान  सुविधाओं  का

 विस्तार  करके  दूर  स  चार  उपस्कर  की  विभिन्न  मदों  के  उत्पादन  में  विधि  के  लिए  कदम

 उठाये  है  ।  इण्डियन  टेलीफोन  इडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  लम्बी  दूरी  के  पारेषण-उपस्कर  के

 बन  में  वृद्धि  के  रद्द  इक  इस  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए  एक  नया  कारखाना  स्थापित  करने

 का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 इण्डियन  टेलीफोन  इ  डस्टबिन  लिमिटेड  चतुर  प  वर्षीय  आयोजन  अवधि  में

 15  लाख  टेलीफोन ों  और  28.5  करोड़  रुपए  मुल्य  के  पारेषण-उपस्कर  का  उत्पादन  करने  की

 आदा  है  ।  इस  अवधि  इण्डियन  टेलीफोन  इडस्ट्रीज  लिमिटेड  में  क्रास बार  स्विमिंग  उपस्कर

 की  एक  लाख  लाइनों  की  विद्यमान  वार्षिक  निर्माण  क्षमता  को  बढ़ाकर  1.5  लाख  लाईन  प्रतिवर्ष

 कर  देने  का  प्रस्ताव  है  ।  लम्बी  दूरी के  पारेषण  उपस्कर  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  नये

 कारखाने  अपनी  स्थापना  के  प्रथम  पांच  sal  में  15.5  करोड  रुपये  मुख्य  के  पारेषण

 उपस्कर  का  निर्माण  किये  जाने  की  सभ्भावना  है  ।

 Gift  of  Fertilizers  to  India  from  U.K.

 679.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will
 the ne  Minister  of  Food  and

 Agriculture  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  whether  gt  da  d  late it  is  a  fact  that  U.  K.  has  made  a  gift  of  fertilizers  to  India  this  year  ;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  thereof  ?
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 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Food,  Community-Development

 and  Cooperation  (Shri  Aonasahib  Shinde)  :  (a)  Yes.  Fertilisers  have  been  gifted  to  the

 National  Campaign  Committee  of  FFHC  in  India  under  the  FAO/FF  HC  Fertilizer  Project
 for  two  pilot  schemes  in  Districts  of  Unnao  and  Lucknow  in  Uttar  Pradesh  for  populari-

 sing  effective  methods  of  fertilisers  distribution,  marketing  end  credit.

 (b)  1050  tonnes  of  Urea.

 Shops  in  old  Lajpat  Rai  Market,  Delhi

 680.  Shri  Ram  gopal  Shaiwale  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  shopkeepers  of  old  Lajpat  Rai  Market,  Delhi  have

 demanded  that  they  may  be  allowed  to  purchase  the  said  shops  on  hire  purchase  system  ;

 (b)  if  so,  the  decision  takea  by  Government  in  the  matter  ;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ;

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  consrtuction  work  of  the  passages  before  the

 shops  bas  again  come  toa  standstill  ;  and

 (६)  if  so,  the  reasons  for  the  stoppage  of  ths  construction  work  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour,  Employment  and  Rebabilitation  (Shri
 D.  R.  Chavan)  :  (a)  Yes.

 (band  c  The  shops  constructed  in  the  Lajpat  Rai  Market  are  not  being  sold  to  the}
 allottees  as  unlike  the  case  of  other  similar  markets,  the  land  on  which  the  Lajpat  Rai
 Market  has  bean  built  does  not  belong  to  the  Department  of  Rehabilitation’

 {d)and(e)  :  The  work  of  paving  the  passages  in  certain  parts  of  the  market  could  not
 be  taken  up  as  the  shops  were  still  under  construction.  The  work  is  likely  to  be  taken
 in  hand  and  completed  soon.

 जोधपुर  तार  इञ्जीनियरी  डि वो जनम  में  पाजरा  भत्ता  बिल

 681.  श्रीमती  साबितो  श्याम  :  कया  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  :

 दया  जोधपुर  तार  इंजीनियरी  डिवीजन  में  यात्रा  भत्ता  बिलों  का  1968

 से  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  ate

 इन  यात्रा  भत्ता  बिलों  का  भुगतान  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  किये  गये  थे  ;

 संसद-कार्य  तथा  संतार  विभाग  में  राज्य  (sit  इ०  Fo  :  जी

 हां  केवल  पांच  बिल  बकाया  है  ।

 कर्मचारियों  से  पुरी  सूचना  की  कमी  तथा  आवश्यक  प्रमाणपत्रों  श्र  सक  ल

 क्यों  से  म  जूरी  प्राप्त  न  होने  के  कारण  |

 सकते  को  लगातार  निगाह  रखने  और  यात्रा  भत्ता  बिलों  को  शीघ्र  निपटाने  के

 लिए  अनुदेश  जारी  किये  जा  चुके  हैं  ।
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 जोधपुर  तार  इ  जूनियर  डिवीजन

 682.  श्रीमती  सावित्री  श्याम  :  व्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे
 कि  :

 नया  जोधपुर  तार  इ  जूनियर  डिवीजन  के  राजपत्रित  अराजपत्रित  इ  जी

 नियरी  कर्मचारियों  में  कोई  असन्तोष  है  ;

 यदि  तो  मामले  की  जांच  के  लिए  तथा  समस्याओं  का  सामना  करने  के  लिए

 जयपुर  के  पोस्ट  मास्टर  जनरल  ने  क्या  कायम  ही  की  है  ;

 क्या  डिवीजनल  इंजीनियर  टेलीग्राफ  जोधपुर  के  विरुद्ध  बहुत  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 है  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इ०  Fo
 :

 जोधपुर  तार  इंजीनियरी  डिवीजन  के  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  कर्मचारियों

 में  रास्तों  के  किसी  मामले  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिलाया  गया  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जोधपुर  के  डिवीजनल  इ  टेलीग्राफ  के  विरुद्ध कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 बिहार  में  छोटो  सिचाई  की  सुविधाए

 ~
 683.  थ्री  बाल्मीकि  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा ce

 करेगे

 बिहार  में  खेती  के  योग्य  कुल  कितनी  भूमि  है  तथा  इसमें  से  कितनी  भूमि  को  अभी

 |  प्रकृति  की  अनिश्चितता  पर  fait  रहना  पडता  है  और  उसके  लिये  अब  तक  सिंचाई  की

 सुविधाएਂ  उपलब्ध  नहीं  की  गई

 बिहार  की  अनेक  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 तथा  प्रत्येक  के  कब  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  अर  इससे  कितनी  अतिरिक्त  भूमि
 में

 सिंचाई  हो  सकेगी  ;  और

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  बिहार  खेती  योग्य  कितनी  भूमि  सिंचाई

 के  बिना  रहेंगी  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  झन्ना  साहिब

 से  :  जानकारी  बिहार  सरकार  से  कटो  की  रही है
 और  मिलते  ही

 सभा पटल  पर  रख  दी  जाऐगी
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 प्रिक  उपज  देने  बाली  किस्म  के  दोनों  को  खेती

 684.  श्री  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 (#)  क्या  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म  के  अनाजों  के  बीजों  की  खेती  को  लोकप्रिय

 बनाने  के  लिए  कोई  कार्य  क्रम  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  तथा  लागत  क्या  है  ;  शार

 (31)  aa  तक  बिहार  में  कितनी  भूमि  अधिक  उपज  रेने  बाली  किस्म  के  अनाजों  की

 क्षेती के  अन्तगंत  लायी  जा  चुकी

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  ara

 साहिब  ;  जी  हा ं।

 देश  में  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  कार्यक्रम  को  1966-67  के  शुरू  में

 सुनिश्चित  सिचाई  एवं  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  1966-67  की  अवधि  में

 ज्वार-बाजरा  तथा  गेहूं  की  विभिन्न  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  ata

 लगभग  46.6  लाख  एकड  भूमि  का  क्षेत्र  लाय  गया  था  ।  1967-68  के  दौरान  इन  किस्मों

 के  अस्तगत  149.2  लाख  एकड  क्षेत्र  था  ।  इस  काय  क्रम  के  अन्तरगत  खरीफ  1968

 की  अवधि  में  लगभग  90.0  लाख  एकड  क्षेत्र  के  आने  की  अदा  है  और  रबी  /  ग्रीष्म  1968-

 69  के  लिए  144.3  लाख  एकड  का  लक्ष्य  स्वीकार  किया  गया  है  1

 पह  काय  क्रम  क़षि  उत्पादन  सम्बन्धी  सामान्य  कार्यक्रम  का  एक  माग  है  |  खाद्यान्नों  क्रि

 अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  की  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  व्यय  का  कोई  अलग  खाता

 नहीं  रखा  गया  है  ।

 1966-67  के  दौरान  बिहार  में  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  काय  क्रम  के

 अन्तर्गत  2.46  लाख  एकड  का  क्षेत्र  लाया  गया  था  ।  1967--68  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 क्षेत्र  को
 12.18  लाख  एकड  तक  बढ़ा  दिया  गया  था  और  1968-69  के  लिए  15.31  लाख

 एकड  का  रबी  ग्रीष्म  की  अवधि  का  6  लाख  एकड  का  क्षेत्र  भी  शामिल  लक्ष्य

 निर्झरिणी  किया  गया  हैं  ।

 प्रतीक  उपज  देने  बाली  किस्म  के  अनाजों  के  बीजों  की  खेती

 685.  शो  बाल्मीकि  ated  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करे गे  कि

 क्या  चौथी  योजना  के  अख़्तर त  कार्यास्विति  के  लिए  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्म
 के  अनाजों  के  बीजों  की  खेती  के  बारे  में  कोई  1  बना  ली  गई  है  ;  और

 =m ब्योरा  त यदि  तो  उसका  था  अनुमानित  लागत  क्या  है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  aa

 साहिब  :
 अनाज  की  अधिक  उपज  वाली  किस्मों  की  खेती  ay  1966-67  की

 खरीफ  फसल  से  चाल  है  और  चोथी  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अस्थायी  रूप  से  इस  कार्य  क्रम  के  अन्तरगत  aq  1973-74  तक  6  करोड़  एकड़  भूमि  लाने  का

 प्रस्ताव  है  ।  इसमें  2.5  करोड़  एकड़  धान  के  1.5  करोड़  एकड़  गेहूं  के  40  लाख

 एकड़  ज्वार  के
 70

 लाख  एकड़  बाजरे  के  लिए  तथा  50  लाख  एकड़  मकका  के  लिये  है  ।

 इस  लक्ष्य  के  अंतगर्त  ga  वाले  राज्यवार  व्यौरे  को  अंतिम  रूप  प्रदान  करने  कें
 लिए

 आजकल

 सम्बन्धित  राज्यों  से  बातचीत  चल  रही  है  ।

 अधिक  उपज  वाली  किस्मों  का  कार्यक्रम  सामान्य  कृषि  काय  क्रम  का  ही  एक  अंग

 है
 ।  इसमें  किसी  भी  प्रकार  का  द्वैध-कार्य  या  विस्तार  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है

 इसलिए  अधिक  उपज  वाली  किस्मों  के  खाद्यानों  की  अनुमानित  लागत  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 Procurement  Prices  of  Foodgrains

 686.  Shri  Raghuvir  Singb  Shastri  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Chief  Ministers  of  many  States  have  asked  for  enhance-

 ment  in  the  procurement  prices  of  foodgrains  ;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shinde)  (a)  and  (b):  The  question  of  procurment  prices

 for  kharif  foodgrains  1968-69  season  was  discussed  in  the  recent  Chief  Ministers  Confe-

 rence  in  the  light  of  the  recommendations  of  the  Agricultural  Prices  Commission.  The

 consensus  was  to  maintain  last  years  prices.  However,  in  the  case  of  two  state  viz.gMysore,
 and  Maharashtra a  slight  increase  was  asked  for  and  agreed  to  in  respect  of

 specified
 foodgrains,

 उतर  प्रदा  में  चावल  मिलें

 —s े
 687  at  रा०  फ०  सिह  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  पाव  क ेगी  कृपा  करे  कि  :

 wat  प्रदेश  में  भारतीय  eta  निगम  द्वारा  कितनी  चावल  पिले  स्थापित  की  जा

 रही  है

 फैजाबाद  डिवीजन  में  कितनी  चावल  मिलें  स्थापित  करने  का  विचार है  ;  और

 यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार  डिवीजन  के

 जिलों  की  पिछडी  हुई  अर्थ  व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  डिवीजन  में  कम  से  कम  दो

 चावल  मिलें  स्थापित  करने  के  धारे  में  विचार  करेगी  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सही  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धन्ना

 साहिब  शिन्द े)  यह  मामला  विचाराधीन  है
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 और  :  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सर्वेक्षण  से  प  चलता  है  कि  फैजाबाद

 डिवीजन  में  पर्याप्त  धान  नहीं  जिससे  कि  चावल  मिल  को
 सिफारिश

 की  जा  सके  |

 निगम  इस  डिवीजन  में  किसी  चावल  मिल  के  लगाने  पर  विचार  _  कर  रहा है  ।

 F.  A.  O.  aid  to  India  for  digging  of  wells

 683  Shri  Valmiki  Choudhary
 Shri  K.  Das  Choudhury  :
 Shri D.  V.  Singh

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Food  and  Agriculture  Organisation  of  the  United  Nations  Orgapi-
 sation  have  made  recommendations  to  the  World  Bank  to  give  massive  aid  to  India  for  the
 scheme  of  digging  wells  in  a  large  number  >

 (0)  if  so,  the  nature  of  that  scheme  and  the  number  and  places  where  these  wells
 would  be  dug  under  this  scheme in  each  state ;  and

 (cy  the  amount  of  aid  likely  to  be  received  from  the  World  Bank  according  to  the
 recommendations  of  the  Food  and  Agriculture  Organisation  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  No,  Sir,

 (0)  and  (८):  Do  not  arise

 कुक्कुट  टीकों  के  लिए  fare  शुष्क  मशीने

 689  श्री  दे०  fao  fag  क्या  ata,  तथा  कवि  मन्त्री  ag  बताने की  कपा

 करे  गे  कि

 (*)  क्या  भारत  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  सप्लाई  करने  के  लिए  कुक्कुट  टीकों

 Gr  के  उत्पादन  लिए  हिमी करण  शुष्क  मशीनों  का  आयात

 किया  है  अथवा  कर  रही  है

 यदि  तो  उस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  कितनी  मशी ने

 मंगाई  जा  रद्दी  है  ;  अब  तक  कितनी  मशीने  मंगाई  गई  हैं

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  पिछले  ad  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसी  मशीनों  की

 सप्लाई  करने  के  लिए  निवेदन  किया  था  :

 यदि  तो  उनकी  सख्या  और  विशिष्ट  वितरण  क्या  है

 (&)  [: (21 ॥  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  प्राथ
 ना

 को  स्वीकार  गया  है  अथवा  कियां

 जोरहाट ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  ध्यान

 साहिल दि
 जी  नही  ।

 प्रदान  हो  नहीं  होता

 old
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 मध्य  प्रदेश  ने  कुक्कुट  टीकों  के  लिए  हिमी करण  शुष्क  मशीनों  की  सप्लाई

 के  लिए  कोई  प्राय ना  नहीं  को  ।  फिर  भारत  सरकार  ने  रिन्डरपेस्ट  वेक्सीन  के  उत्पादन  के

 लिए  हिमी करण  शुष्कन  मशीनों  तथा  फालतू  पुर्जो  के  आयात  के  लिए  1967-68  के  दौरान

 3.5  लाख  रुपयों  तक  की  विदेशी  मुद्रा  fag  की  है  ।  यही  मशीन  कुछ  कुक्कुट  टीकों  के

 उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  की  जा  सकती  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  एक  मशीन  तथा  कुछ

 फालतू  पुर्जों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  में  5,000  रुपये  की  एक  राशि  fae  की  गई  थी  ।

 प्रमुख  तथा  सहायक  शुष्क  उपस्कर  एवं  उपकरणों  से  परिपूरित  ew  ह्िमीकरण

 पुष्कर  मशीन  माइल  30  पी०  एस०  ।

 प्रवक्ता  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 मत्स्य-पालन  विकास  का  जोरदार  wig  क्रम

 690.  श्री  वे०  fao  fag:  कया  खाद्य  तथा  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे
 कि  :

 क्य  मध्य  प्रदेश  में  एक  विशेष  मत्स्य  पालन  विकास  कार्यक्रम  करने

 के  लियें  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  आराम  की  गई  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  2  बातें  कया  है  ;

 (7)  उसको  कार्यान्वित  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई
 है

 तथा  उस
 पर

 कितना  खर्चा

 हुआ  है  ;

 कया  राज्य  की  चौथी  पंचबर्षीय  योजना  में  भी  कोई  ऐसी  ही  अन्य  योजना  शामिल

 की  जा  रही  है  और  यदि  हां  तो  उसका  ब्योरा  लागत  क्या  है  ;

 (=)  क्या  यह  सच  हैं  कि  इस  योजना  तथा  ऐसी  ही  दूसरी  योजनाओं  के  लिये  मंजूरी

 तत्सम्बन्धी  वित्तिय  ay  के  aa  में  दी  जाती  है  ;  और

 यदि  तो
 मंजूरी

 देरी  से  जारी  करने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  मंध्य  प्रदेश  और

 seq  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिये  अवश्यक  मंजूरी  समय  पर  प्रदान

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  है  ?

 सामूहिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 1964  -65,  65-66  तथा  66-67  की  अवधि  में  अनेक  राज्यों  में साहिब  :

 मध्य
 प्रदेश

 भी
 शामिल  मात्स्यकी  के  लिये  एक  विशेष  विकास  का  काय

 क्रम

 शुरू  किया  गया  था  |

 इस  योजना  के  अन्तगंत  मतलब  पालन  विकास  के  चुनिन्दा  क्षेत्रों  के  लिये  oF

 निश्चत  प्रतिमान  में  अनुसार  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  व्यवस्था  है  ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  मध्य  प्रदेश  में  निम्न  लिखित  कार्य  शुरू  किये  गये  थे

 (1)  नसरी  तथा  सूखे  बाँधों  फा  निर्माण  :

 (  1)  इस  योजना  के  अन्तर्गत  बीज  मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 125  एकड़  भूमि  में  नसंरी
 >  10  सूखे  आंखों  के  निर्माण  तथा
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 a लग चुनिन्दा  प्रजनन  हेतु  फ्राई  व  far  जू  बढ़ाने  के  लिए  20  मतलब  पालन

 तालाबों  के  निर्माण  को  व्यवस्था  मौजूद  है  ।

 (2)  पहुंच-मार्गों  का  निर्माण  :

 चूकि  मत्स्य  बीज  उत्पादन  केन्द्र  निकटतम  सड़क  से  भी  काफी  दूर  पड़ते

 अतः  राज्य  सरकार  ने  13  मील  लम्बे  असकालस्ट  पहुंच-मार्गों  के

 निर्माण  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 (3)  गांधी  सागर  बाघ  पर  age  sala  जलाशय  का  विकास  :

 इस  योजना  के  अख़्तर त  30'  नाप  की  यांत्रिक  एक  3  टन  की

 क्षमता  के  बर्फ  के  कारखानों  के  निर्माण  तथा  अपरेशनल  कर्मचारियों  के  fay

 जाल  व  यन्त्र  देने  की  मी  व्यवस्था  की  गई  थीं  ।

 राज्य  सरकार  ने  निम्न  लिखित  प्रगति  की  सूचना  भेजी  हैं  :

 (1)  76  एकड़  भूमि  में  नक्सलियों  का  निर्माण  ।

 10  सूखे  बांधों  का  निर्माण  ।

 26  स्टोरेज  तालाबों  का  निर्माण  |

 (2)  डामर  की  चार  मील  लम्बी  सड़क  का  निर्माण  ।

 (3)  दो  मशीनी  नावों  का  क्रम  ।

 एक  बरफ  स  यन्त्र  का  क्रम  ।

 राज्य  सरकार  ने  7.35  लाख  रु०  व्यय  केन्द्रीय  सहायता  द्वारा

 arose
 पर्ण  रूप  से  आवर्ती  थे  ।  जो  ऋण  और  a  q  ्  न  के  रूप  मैं  पूर्ण
 रुप  से  केन्द्र  ने  वहन  किया  ।

 चौथी  प  चवर्जीय  योजना  के  अन्तर्गत  केश  प्रोग्राम  की  कोई  योजना  शुरु  करने  का

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (=)  और  नवम्बर  1964  में  पेदा  किये  गये  प्रस्तावों  पर  जनवरी  1965  में  ऋण

 सम्बन्धी  स्वीकृती  देदी  गई  थी  ।  यह  योजनाएं  सन  1964-65  में  आरम्भ  की  गई  थी  ।  19656

 66  की  अवघि  में  क्रियान्वित  करने  के  लिये  योजनाओं  की  स्वीकृति  का  1965  में

 करण  किया  गया  था  ।  यह  नवीकरण  इस  शर्ते  पर  किया  गया  था  कि  योजनायें  मारे  1966

 के  पहले-पहले  की  जाये  ।  कार्यक्रम  को  1966-67  में  जारी  रखने  का  विचार  नहीं  ary

 परन्तु  पश्चात  में  इस  मामले  पर  फिर  बिचार  किया  गया  और  पहले  से  जारी  हुये  कार्यों  की

 1966--67  में  पूरा  करने  के  लिये  1967  में  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  ।  सामान्यतः  वित्तीय

 ag  की  समाप्ति  पर  यो जनानों  के  लिये  प्रशासकीय  स्वीकृति  का  प्रशन ही  उत्पात  नहीं  होता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  ee  व्यक्ति

 692.  श्री  दे०  fac  fag  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  Heat  ag  बताने  कीं  कृपा
 करेगे  कि
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 (*)  मध्य  प्रदेश  में  तीसरी  प  वर्षीय  योजना  के  आरम्भ  अन्त  में  शिक्षित  तथा

 भगिनी  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  पृथक-पृथक  सख्या  क्या  थी  तथा  रोजगार  कार्यालय  के  चालु

 रजिस्टर  के  अनुसार  उनकी  वत  मान  स  रूपा  ब्या  है  ;  और

 राज्य  की  चौथी  प  चवर्गीय  योजना  में  रोजगार  के  कितने  अवसर  उपलब्ध  कराने

 की  है  तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  wea  में  कितने  शिक्षित  तथा  अशिक्षित

 ब्यक्ति  बेरो  जगार  रह  जाये गे  ?

 घस  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  :  विवरण  समा  पटल  पर  रखा
 गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  2107/68 ]

 राज्य  की  चौथी  प  वर्षीय  योजना  का  आकार  अभी  निश्चित  नहीं  हुआ  है  ।  अतः

 योजना  के  दौरान  उपलब्ध  सम्मानित  रोजगार  अवसरों  की  सख्या  और  बाकी  रहे  बेरोजगार

 व्यक्तियों  सम्बन्धी  जानकरी  उपलब्ध  नहीं  करवाई  जा  सकती  |

 हड़ताल  में  भाग  लेने  वाले  डाक  व  तार  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 693.  att  सुरज  भान  :  थी  रामसिंह  श्रयरबाल  :

 थी  हुकम  चाव  कछवाय :
 श्री  मारतसिह  चौहान  :

 बया  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  सांकेतिक  हडताल  के  आरम्भ  होने  से  हड़ताल  के  समय  तथा  उसके  बाद

 डाक  व  तार  विभाग  के  कितने  कमंचारी  गिरफ्तार  किये  गये  ;

 प्रत्येक  सकील  में  डाक  व  तार  के  कुल  कितने  कर्मचारी  तृतीय  तथा  चतु  श्र  णी

 के  है  और  19  1968  की  हड़ताल  में  कितने  कर्मचारियों  ने  माग  लिया  था  ;

 feat  अस्थायी  कर्मचारियों  को  एक  महिने  का  नोटिस  दिया  गया  है  और  कितने

 क्मैंचारियों  को  नोटिस  के  स्थान  पर  एक  महीने  का  वेतन  देकर  सेवा  मुक्त  किया
 गया  है  ;

 और

 20  सितम्बर  से  31  अक्तूबर  1968  तक  की  अवधि में  तीसरी  तथा  चौथी  rat

 के  कितने  कोंचा  रियों
 को  उनके  बेईमान  स्टेशन  से  बाहर  स्थानांतरित  किया  गया  है  ?

 संसद  कार्यो  तथा  संचार  दिमाग  में  राज्य  इ  ०  कु०  :  gi

 तिक  हड़ताल  शुरू  होने  से  पुर्व  गिरफ्तार  हुए  डाकतार  कर्मचारियों  की  सख्या  1458  जो

 कि  करीब-करीब  निषेधात्मक  आदेशों  के  सल्ल  घन  के  फलस्वरूप  सांकेतिक  हड़ताल  के

 शे  wre Bee
 दौरान  गिरफ्तार  हुए  कमेंचारियों  की  साया  955  a  oe  हडताल  .  के  बाद  गिरफ्तार

 हुए  कर्मचारियों  की  संख्या  939  थी  ।
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 विवर्ण

 चक्कर  का  नाम  तृतीय  एवं  aaa  श्रे  णी  दिनांक  19  68

 कर्मचारियों  की  कुल  को  हड़ताल  में  भाग  लेने

 संख्या  वाले  कर्मचारियों  की  संख्या

 1,  21421  7484

 आसाम  9594

 3.0  बिहार  17691  11663

 गु
 त  17311  13

 5.  केरल  13664  9201

 मद्रास  34012  6355

 मेंसूर  15340  1934

 महा  राष्ट्र
 40942  16484

 मध्य  प्रदेश  17511  7279

 10.  उड़ीसा  8026  3166

 11.  पजाब  22020  7792

 12,  राजस्थान  11116  52617

 13  उत्तर  प्रदेश  37084  8328

 14  पश्चिमी  ब  गाल  36581  27917

 15  दिल्ली  17247  7277

 प्रत्येक  सकते  में  डाकतार  कर्मचारियों  एवं  चतुर्थ  की  कुल  संख्या

 एवं  जिन्होंने  19  1968  की  हड़ताल  में  माग  लिया  उनकी  संख्या  उपयुक्त  विवरण

 में  दिखलाई  गई  है  ।

 ऐसे  अस्थायी  कम चोरियों  जिन्हें  एक  महिने  का  नोटिस  दिया  गया  तथा  ऐसे  कम

 चोरियों  की  संख्या  जिन्हें  प्रावश्यक  नोटिस  के  बदले  बकाया  रही  की  अदायगी  करके  नौकरी

 से  विमुक्त  कर  दिया  क्रम ददा  25183  तथा  991  थी  ।

 ऐसे  तृतीय  श्रेणी  vet  aged  श्रेणी  कमेंचारियों  को  जिनका  20

 68  से  31  68  के  बीच  उन  स्थानों  से  स्थानान्तरण  किया  गया  जहां  वे  पदस्थ

 240  थी  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  ये  सभी  स्थानान्तरण  हड़ताल  से  सम्बन्धित  थे  ।

 पोस्टमास्टर  अम्बाला  का  कार्यालय

 694.  थो  सूरज  मान  :  क्या  संचार  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 पोस्ट  मास्टर  जनरल  प  जाब  सकील  अम्बाला  के  कार्यालय  में  तीसरी  तथा  चौथी

 शशि
 के  कुल  कितने  क्यारी  हैं  ;  और

 615



 Writ  eb  Answers
 a

 Kartika  23,  1890-(Saka)

 19  1968  को  9.30  बजे  से  10,30  बजे  के  बीच  तीसरी  तथा  चौथी

 शरणी  के  कितने  कर्मचारी  कार्यालय  में  आये  थे  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  दिमाग  में  राज्य  मन्त्र  (att
 ६०  क  तीसरी

 श्री  266,  चौथी  श्रेणी  64  ।

 तीसरी  eat  151,  चौथी  श्रेणी  49  |

 Violations  of  Factury  Act

 695,  Shri  Molahu  Prayad:  Will  the  Minister  of  Food  and  AgT  Icult tar,  iit  ure  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  USQ  No.  6394  on  the  29th  August,  1966  regarding  Viola-
 lions  of  Factory  Act  rand  state

 (a)  the  reasons  for  which  punishment  was  not  awarded  to  any  proprietor  or  officer
 of  any  factory  for  violation  of  Factory  Act,  1948  and  the  rules  made  thereugder  during
 the  period  from  September,  1967  to  March,  1968 ;

 (b)  whether  his  Ministry  have  framed  any  liberal  policy  for  mill  owners  and

 anagérial  personnel  who  violate  the  provisions  of  the  Factory  Act,  1948  and  the  ru

 les  made  there  under  and  if  so,  since  when  such  policy  has  been  adopted  ;  and

 (c)  ifnmot  the  other  considerations  due  to  which  proper  actiun  has  not  been
 taken  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community  Development  and

 Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  No  factory  owners  and  the  officials  of  factories
 under  thiy  Ministry  have  been  prosecuted  during  the  period  from  September,  1967  to

 March,  19¢8,  as  1.0  viclaticn  of  the  Factory  Act,  1948  and  the  rules  framed  thereunder  was

 involved

 (b  and  (c))  Do  not  therefore  arise

 Ilegal  Occupation  of  Land

 696.  Shri  Molahu  Prasad :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to

 rete
 to  the  reply  given  to  USQ  No.  4928  onthe  22nd  August,  1968  regarding  ilegal

 ccupation  of  land  and  state  a

 (a)  the  reasons  for  which  states  other  than  West  Benga!  Uttar  Pradesh  and  Delhi
 have  not  furnished  the  information  as  asked  forin  part  (a)  of  the  said  Question  ;  and

 (b)  the  reasons  for  which  State-wise  and  district-wise  information  bas  not  been

 furnished  as  asked  for  in  part  (b)  of  the  said  question  in  respect  of  those  individuals
 who  have  got  cultivable  lands  registered  as  ponds,  orchards,  religious  places  and  chari-

 table  trusts  and  have  got  such  property  transferred  in  their  own  names  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Developmen!  and

 Cooperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  :(a)(i)  In  addition  to  the  States/Union  Territories  men-
 tioned,  Bihar,  Goa,  Daman  and  Diu,  Pondicherry,  Dadra  and  Nagar  Haveli,  Laccadiv
 and  Minicoy,  and  Chandigarh  Administrations  had  also  furnished  ‘‘nilਂ  information  in

 reply  to  part  (a)  of  Unstarred  Question  No.  4928  on  22,8.68

 The  remaining  States/U-Ts.  have  not  furnished  information  as  follows  :

 Manipur  As  the  provisions  of  Chapter  XI  of  Part  IV  of  the  Manipur
 Land  Revenue  and  Land  Reforms  Act  1960,  lating  to  ceis
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 ling  on  land  holding  have  not  yet  been  enforced,  the  informa-

 tion  is  ‘Nil’

 2.  Andama  os  No  ceiling  on  land  holding  in  Andamans  is  applicable  in

 and  Nico  Andamans.  Hence  the  information  is

 bar  Islands.

 Information  from  Himachal  Pradesh  and  Trioura  is  still  awaited.

 (b)  The  reasons  for  not  furnishing  the  information  are  as  follows:-

 1)  West  Bengal  :  Information  is  still  being  awaited  from  State  Government.

 ii)  Uttar  Pradesh.  No  complaints  regarding  un-authorised  occupation  of  sur-

 plus  land,  or  evasion  of  ceiling  Act  by  registering  land  under  religious  and

 charitable  trusts,  or  by  changing  individual  inheritance  have  come  to  the

 notice  of  the  Gevernment  of  Uttar  Pradesh.

 iii)  Bihar  The  particulars  were  not  kn  wo  to  the  State

 Government  of  Bihar.

 Manipur.  is  NIL. iv)

 Himachal  Information  awaited, भ
 Pradesh.

 vi)  Tripura.  Information  awaited.

 vii}  Andaman  &  is  Nil.
 Nicobar  Is-
 lands,

 Information  about  the  other  Union  Territories  have  already  been  given  in  reply
 to  question  No.  4928  on  22nd  August,  1968-

 Damage  of  Foodgrains

 697:  Shri  Molahu  Parsad  :  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Starred  Question  No.  603  on  the  22nd  August,  1968  regar-

 ding  damage  to  foodgrains  and  state  ;

 (a).  the  time,  quantum  of  labour  and  amount  of  money  spenton  collecting  the
 information  asked  for  in  parts  (a)  and  (b)  of  the  question  referred  to  above;  and

 (b)  the  reasons  for  which  the  arrangements  envisaged  five  years  ago  could  not  be
 made  with a  view  to  protecting  grains  kept  in  Government  godowos  from  rates  and
 brids  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community--Development
 The  statistical  information  furnished  in and  Cooperation  (Shri  Annasabib  Shinde) :  (a):

 reply  to  parts  (a)  and  (b)  of  Starred  Question  No.  603  answered  on  22nd  August,  1968

 is  collected  as  a  matter  of  routine  and,  therefore,  no  additional  time,  labour  or  money
 was  spent  in  collecting  the  information  specifically for  answering  that  Question.

 (b)  There  is  no  damage  to  grains  from  rats  in  Government  owned  godowns.  The

 arrangements  as  stated  in  the  answer  to  part  (c)  of  Question  No,  603  on  22.8,68

 have  always  been  made  in  hired  godowns  to  minimise  damage  due  torats  &  birds,

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Employees  in  U,  P.

 698.  Shri  Molahu  Prasad
 :

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agricultare  be  pleased
 torefer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  884  on  the  25  July,  1968  and

 state:
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 (a)  whether  the  requisite  information  regarding  the  Scheduled  Castes  and  Sched-

 uled  Tribes  employees  in  U,  has  since  been  collected  from  the  State  Government,
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof  and  if  not,  the  reasons  for  the  delay  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricalture,  Community  Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasaheb  Shinde):  (a):  Yes,  Sir.

 (b)  A  statement  is  laid  on  the  Table.  [Placed  in  Library.  see  No.  L.T.  2102/68]

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  M.  Ps.

 699.  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  LAW  be  pleased  to  refer  to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  2172  on  the  2¥th  February,  196.  and  to  state:

 (a)  the  reasons  for  which  information  regarding  the  Scheduled  Castes  and  Sched-

 uled  Tribes  Members  in  Lok  Sabha  is  not  available;

 (b)  the  reasons  for  which  there  is  no  provision  for  reservation  of  seats  for  Schedu-

 led  Castes  and  Scheduled  Tribes  members  in  Rajya  Satha  and  Legisl  .tive  Councils;  and

 (cj  to  whom  the  seats  reserved  for  Scheduled  Tribes  in  Uttar  Pradesh,  Delhi  and

 Himachal  Pradesh  and  for  S:heduled  Castes  in  Manipur  are  allotted  ?

 The  Deputy  Minister  ia  tne  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem) ;  (a)  The

 information  regarding  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Members,  as  available

 in  the  Lok  Sabha  Secretariat’s  publication  ho’s  19  is  given  in  Annexure  ‘A’

 [Placed  in  Library.  See  No.  LT  2109/68}

 (b)  The  ostensible  and  obvious  reason  fot  not  reserving  any  seat  for  Scheduled

 Castes  and  Scheduled  Tribes  in  the  Rajya  Sabha  and  the  State  Legislative  Councils  is  that

 there  is  no  specific  constitutional  provision  for  such  reservations  as  there  is  in  the  case

 of  Lck  Sabha  aud  the  State  Legislative  Assemblies,  vide  articale  320  and  article  332  of  the

 Constitution.  But  the  rea]  reason  for  this  non  reservation  of  seats  in  the  Upper  Houses

 is  that  reservation  can  be  made  only  inthe  popular  Houses  of  the  Legislatures  for  the

 backward  sections  of  the  p-ople  and  not  in  the  federal  Upper  House,  namely,  the  Coun-

 cil  of  States  because  the  very  principle  upon  which  itis  founded  in  different  in  nature

 from  the  principal  upon  which  is  a  popular  House  is  fonnded  ina  federation.  A  popu-
 lar  House  like  the  Lok  Sabha  or  the  Stale  Legislative  Assembly  is  founded  upon  the

 principle  of  popular  Government  whereas  an  Upper  House  of  a  federal  Legislature  such

 as  the  Council  of  States  is  based  upon  the  federal  principal,  that  is  to  say,  the  Upper  House

 represents  the  Component  units  of  the  union  of  India,  namely,  the  ftates.  So  for  as  the

 Upper  Houses  in  some  States  are  concerned  (All  the  States  have  not  bicameral  Legislatares),
 the  very  mode  of  composition  provided  for  in  article  171  does  nit  admit  of  any  reserv-

 ation  for  any  section  of  the  people.

 (c)  This  information  is  not  available  either  in  the  Election  Commission  or  in  this
 Ministry.

 Closure  of  Hindustan  Vehicles  Co,  Ltd,

 abn 700.  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  I  ad  DOU  rand  Rehabilitation  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Hindustan  Vehicles  Co.  Ltd.  at  Phulwari  Sharif

 near  Patna  has  been  closed  due  to  Jay-off  of  the  workers  ;

 (0)  if  so,  since  when  the  factory  has  been  closed  ;
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 (0)  whether  the  workers  have  been  given  salaries  for  the  period  of  lay-off

 (d)  if  so,  for  how  many  days;  and

 (e)  the  time  by  which  Government  propose  to  disburse  arrears  of  salaries  to  the

 workers?

 The  Minister  of  Labour  and  Rebabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  to  (e)  Information
 has  been  called  for  from  tbe  State  Government  and  will be  laid  on  the  Table  of  the

 House

 बिलों  का  भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण  टेलीफोन  कनेक्शन  का  काट  दिया  जाना

 701  भरी  रामावतार  शास्त्री  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 (#7)  क्या  यह  सच  है  फि  एक  ऐरा  नियम  है  जिसके  अंतगर्त  यदि  टेलीफोन  के  मालिक

 द्वारा  टेलीफोन  के  बिल  का  15  दिनों  कें  अन्दर  भुगतान  नहीं  तो  टेलीफोन  का

 कनेक्शन  काट  दिया  है

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  पटना  में  ऐसे  दर्जनों  टेलीफोन  मालिक  हैं

 जिनसे  कि  टेलीफोन  बिलों  की  हजारों  रुपये  की  राशि  कई  वर्षो  से  बकाया  है  और  जिनके  टेली

 फोन  कनेक्शन  अभी  भी  बने  हुए  हैं

 (7)  यदि  ट्  तो  उनके  टेलीफोन  कनेक्शन  न  काटने  के  क्या  कारण  हैं

 संसद-कार्य  संचार  विभाग  में  राज्य  इ  ०  Fo

 जी  हां  ।  aaa  कि  15  दिन  के  भीतर  और  टेलीफोन  पर॑  स्मरण  दिला  देने  पर  भी  टेलीफोन

 शुल्क  अदा  नहीं  किया  जाए  |

 तथा  कभी-कभी  टेलीफोन  बिलों  में  यदि  कोई  गलती  रह  जाए

 और  उनका  भुगतान  न  हो  तो  नहीं  काटे  जाते  ।  ऐसे  मामलों  में  वसूली  के  लिए  पत्र-व्यवहार

 द्वारा  तथा  व्यक्तिगत  सम्पक  से  और  जहां  जरूरी  हो  वहां  कानूनी  कारवाही  द्वारा  वसूली  कं

 कारवाही  की  जाती  है  ।  ऐसे  न  काटे  जाने  वाले  टेलीफोनों  की  संख्यां  अभी  उपलब्ध  नहीं  है

 हड़ताल  के  कारण  डाक  तथा  तार  विभाग  के  काम  पर  प्रभाव

 702  सीताराम  केसरी  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  की  हड़ताल  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  हांक  तथा  तार  कर्मचारियों  की

 सेवा  समाप्त  किये  जाने  या  निलम्बित  किये  जाने  स  डाक  तथा  तार  विभाग  के  काम  पर  विशेष

 कर  दिल्ली  में  गम्भीर  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  सेवाओं  को  ga:  सामान्य  रूप  से  चलाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 संसद  राय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  i  इ  ०  Fo  :  (*)  देश

 भर  में  लगभग  3.5  लाख  कर्मचारियों  में  से  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या  जिनको  निलम्बित

 किया  गया है  या  जिनकी  सेवाएਂ  समाप्तਂ
 की

 गई  कल  4976  है
 व  SQ)  Stl  e771  ह्  ।  तथापि  दिल्ली  में  नई
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 दिल्ली
 के  मुख्य  डाकघर  और  दिल्ली  रेल डाक  व्यवस्था  में  कुल  8,000  कर्मचारियों  में

 से
 मग  1,400  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  इससे  कर्मचारियों  की  एकाएक  कमी  हो  गई  भर  डाक

 सेनाओं  को  चलाने  में  थोड़े  समय  के  लिए  प्रभाव  फड़ा  |

 इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  नये  उम्मीदवार  aah  करके  काम  पर  लगाएं

 गए  हैं
 ।

 सालनपुर  कोयला  खान  में  दुर्घटना

 703  ध्  सीताराम  केसरी  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  27  1968  को  घनवाद  के  निकट  ay  सालनपुर

 कोयला  खान  में  खान  के-धंस  जाने  के  कारण  एक  दुर्घटना  में  छः  मर  गये  थे  ;

 कया  यह  भी  सच  है  कि  कोयला  खान  के  मालिक  खतरनाक  घोषित  किये  गये

 क्षेत्रों  में  अवेद्य  रुप  से  कोयला  निकाल  रहे  थे

 यदि  तो  क्या  दुर्घटना  की  कोई  जांच  कराई गई  है  और  यदि  तो  उसके

 निष्कर्ष  क्या  है  ;  और

 मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  को  कितना  प्रतिकर  दिया  गया  है
 ?

 धरम  तथा
 पुनर्वास

 मन्त्री
 :

 और  (7):  27

 1968  को  नार्थ  सालनपुर  कोयला  खान  में  हुई  दुर्घटना  की  जांच  खान  सुरक्षा  महा निदेशक
 द्वारा  की  गई  ।  जांच  अधिकारी  के  जांच  परिणाम  नीचे  दिए  गए  हैं

 जब  कि  खान  के  पांचवें  भाग  को  आठ  खनिक  काट  रहे  कोयले  शादी  एक  बड़ा

 टुकड़ा  जिसकी  ऊ  चाई  12.6  चौड़ाई  6.7  मीटर  1  37  मीटर  लगभग

 1,
 8  मीटर  की  ऊचाई

 से  पाय्वंभाग  से  गिर  जिसके  कारण  .6  खनिक  कर  तत्काल

 मर  गए  |

 तथा  98  (3)  के  उपबन्धों के  अंतगर्त  अगर  खान
 के

 पाइपें

 ढलवा  तथा  सीढ़ीदार  बने  होते  तथा  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रख  कर  एक  निश्चित  कोण  के

 सार॑  होते  या  विनियमन  98  (5)  के  उपबन्धों  के  अनुसार  खान  को  नीचे  से  काटने  को  भाषा

 न
 दी  गई  या  कोयला  खान  विनियमन  112(5)  के  उपबन्धों

 के  अनुसार  खाने  के

 खतरनाक  भाग  को  चारों  तरफ  से  तारों  से  बन्द  किया  गया  जिससे  कोई  भी  व्यतीत

 प्रवेश  न  कर  तो  यह  दुर्घटना  न  होती  ।

 ne  सूचना  मिली  है  कि  मृतकों  की
 wake  के  खर्च ेके  लिए  प्रबन्धक की  ओर

 से  150 रु०  नकद  और  वस्तु  के  रूप  में  दिए  गए  है
 ।

 प्रबन्धक  की
 ओर

 से  मुआवजे  की  रकम
 के

 बारे  में  विवाद  गया है  ।  . उनका  यह  कहना  .  है  कि  gen  ate  रूप  कोयला

 निकालने  के  कारण  हुई  है  ।  किन्तु  जांच  अधिकारी  की  -  रिपोर्ट  के  अनुसार  यह  है  ।

 यह  अधिकारियों  आवश्यक  कार्यवाही  हेतु  सौंप
 है

 ।
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 कोयला  खान  श्रमिक  कल्याण  संगठन  द्वारा  150  रु०  प्रसादेन  प्रत्येक  मृत  व्यक्ति  के  परिवार  को

 दिये गए  हैं  ।

 बिद्यार्पात  को  स्मृति  में  हाक  टिकट

 704  ory ग्न  दीदी शिवचरन  क्या  संचार  मन्त्री  य  -  sorry
 ति  पाच  कौ  कृप  करेंगे  किं  :

 कया  सरकार  का  विचार  मैंथिल  कवि  की  स्मृति  में  एक  डाक  टिकट  जारी  करने

 तो  कब  ;  और

 यदि  तो  इसके  बया  कालरा

 संसद  era  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  ( sit  gio  कु०  :  (*)  (a)

 तथा  (7)  मैथिल  कवि  विद्यापति  के  सम्मान  में  एक  स्मारक  डाक  टिकट  काफी  समय

 पहले  17  1965  को  निकाला  गया  था  ।

 mata  की प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता

 705.  श्री  लोबो  प्रभु  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछले  at  अनाज  तथा  दालों  की  पृथक  gan  निर्यात  सहित  प्रति  व्यक्ति

 उपलब्धता  कितनी  थी  ;

 कानूनी  राशन  व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों  जहां  गैर  सरकारी  व्यापार  पर  प्रतिबंध

 अनाज  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  कितनी  थी  ;

 कानूनी  रादान  व्यवस्था  के  अंतगर्त  आने  वाले  लोगों  तथा  उनको  होने  वाली

 सप्लाई  को  निकालने  के  बाद  शेष  जनसंख्या  अनाज  की  प्रति  ब्यक्ति  उपलब्धता  कितनी

 थी  ;  और

 क्या  वयस्कों  तथा  बच्च  की  सामान्य  आवश्यकताओं  का  पोषाहार  सम्बन्धी  कोई

 अध्ययन  किया  गया  और  यदि  तो  प्रति  व्यक्ति  श्रावण्यकता  कितनी है
 ?

 किल्ड  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रननासाहिब

 1967 के  प्रति  प्रति  aa

 किलोग्राम  में  उपलब्धि  ।

 अनाज  13.2

 दालों  14.2

 कुल  aa  144.4
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 तथा  (7):  राशन  व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों  और  गैर  नादान  व्यवस्था  वाले  क्षेत्रों

 के  लिये  अनाज  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धि  का  ब्यौरा  अलग  से  प्राप्त  नहीं  है  क्योंकि  सभी

 अनाजों  राशन  नहीं  है  और  गैर  राशन  के  अनाजों  को  गैर  सरकारी  व्यापारी  बेचते

 भारतीय  औषध  श्रनुसंघान  संस्थान  समय  समय  पर  अध्ययन  करता  है  ।  उनकी

 सिफारिश  400  से  650  प्राम  अनाज  प्रति  वयस्क  जिस  किस्म  का  वह  कायें  करता

 के  ग्रनुसार  हैँ  ।

 बढ़ो  हुई  डाक  दरों  से  ata

 706.
 श्री  लोबो  प्रभु  :.

 क्या  संचार  मन्त्री  यह  aaa  at  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  चालू  ad  के  पहले  छः  महीनों  गत  ad  की  इसी  अवधि  में  डाक  टिकटों

 की  बिक्री  से  कितनी  ara  हुई  है  ;

 छह  चर्य ed  की गत  ay  की  तुलना में  छः  महीनों  में  से  4%  मही  बढ़ी  हुई  दरों  से  पत्रों

 की  बिक्री  आदि  से  कितनी  आय  हुई  ;  और

 (7)  गत  ay  की  तुलना  में  समाचार  पत्रों  के  डाक-भार  से  चालू  वर्ष  के  प्रथम  छ

 महीनों  में  कितनी  आय  हुई  ?

 =e ee संसद-कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इ  ०कु०  गुजराल  ्  (#)  चालू

 वर्ष  के  पहले  6  महीनों  1968  से  68)  के  दौरान  डाक  टिकटों

 जब
 स क क  1967  की  इसी  अवधि  में  यह की  बिक्री  से  26.68  करोड़  रुपयों  की  आमदनी  हुई

 आमदनी  22.15  करोड़  रुपये  हुई  ।

 (a)  अपेक्षित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 बेरोजगार  व्यक्ति

 707  wt  लोबो  प्रभु  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृप

 करेंगे  कि

 पिछले  ag  रोजगार  कार्यालयों  में  कितने  व्यक्तियों  के  नाम  रजिस्टर  किये  गये

 कौर  .  तने
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिलाया  गया  ;

 बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  को  देखते  हुए  क्या  योजना  आरोप  का  ध्यान

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  श्रेणियों  पर  आधारित  करने  की  ओर

 दिलाया  गया  है  ;

 (1)  कया  सरकार  को  पता  है  कि  अनेक  बेरोजगार  भूखे  मरने  के  स्थान  पर

 काम  कर  रहे  श्रमिकों  से  आधी  मजूरी  पर  काम  करने  के  लिये  तेयार  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बिचार  सरकारी  तथा  गर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों

 में  कम  मजूरी  पर  नये  स्थानों  में  उन  लोगों  को  रोजगार  देने  के  लिये  योजना  बनाने  का  है  ?
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 भरम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (#)  :

 रजिस्टर  किये  गये  39,11,748

 रोजगार  दिलाया  गया  4  30,588

 योजना  आयोग  को  इसकी  जानकार  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  बनाते  समग्र

 अधिक  मात्रा  में  रोजगार-अवसर  जुटाने  के  उर्दू  रप  ध्यान  में  रखा  गया है
 |

 जी  नही ं।

 सवाल  ही  पदा  नहीं  होता  ।

 age  बोर्डो  तथा  न्यायाधिकरण ों  को  स्थापित  करने
 a  fy
 क  कसौटी

 708.  थी  लोबो  प्रभ ु:  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 के

 क्या  सरकार  ने  मजूरी  निर्घारित  करने  के  लिये  मज़ूरी  बो  तथा  न्यायाधिकरण

 स्थापित  करने  के  लिए  कोई  कसौटी  बनाई  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  मजूरी  सामान्य  मजूरी

 ढांचे  पर  आधारित  होनी  चाहिये  और  मुद्रास्फीति  तथा  बेरोजगारी  के  बढ़ने  की  प्रवृति  से

 1870  लाख  श्रमजीवी  वग  को  बचाने  के  उपायों  की  व्यवस्था  होनी  सामाजिक  न्याय

 तथा  aaa  प्रगति  पर  आधारित  कसौटी  निर्धारित  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  ग्रोवर

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  श्रम  आयोग  को
 अनुदेश

 दिए  हैं  कि  वह  अपनी  सिफारिशें

 देते  समय  इन  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखे  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  :  और  मजूरी  बोर्डों  के  विचारों

 विषयों  के  अनुसार  उन्हें  उचित  मजूरी  सम्बन्धी  समिति  की  रिपोर्ट  जिसमें  ऐसे  विचार  जैसे

 श्रमिक  मजूरी  की  राष्ट्रीय  आय  स्तर  तथा  उसका  वितरण  और

 राष्ट्रीय  अय  व्यवस्था  में  उद्योग  का  स्थान  शामिल  में  दिये  गये  उचित  मयूरी  के  सिद्धांतों

 के  आघार  पर  मजूरी  ढांचा  बनाना  है  1  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  विकासशील  अव्यवस्था  में

 उद्योग  की  आवश्यकताओं  तौर  सामाजिक  न्याय  की  आवश्यकता  को  भी  ध्यान  में  रखना

 पढता है  ।

 आयोग  को  अपने  विचारार्थ  विषयों  के  अनुसार  श्रमिकों  के  वेतन  मजूरी  से

 सम्बन्धित  व्यवस्था यें  ,  न्यूनतम  मजूरी  जिसमें  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी  भी  सम्मिलित  निर्धारित

 रने  की  उत्पादन  बढ़ाने  के  साधन  जिसमें  श्रमिकों  को  प्रोत्साहन  देने  की  व्यवस्था

 शामिल  का  अध्ययन  करना  तथा  रिपो  देनी  है  ।  इस  बारे  में  सरकार  ने  और  कोई  आदेश

 जारी  नहीं  किये  है  ।

 वेश  में  नलकूपों  का  खोदा  जाना

 709.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  व्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  1967  से  1968  तक  देश  में  कितने  नलकूप  खोदे  गये  तथा  कितने

 कूपों  के  लिये  बिजली  सप्लाई  की  गई  है  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  श्रन्नासाहित

 :  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल

 पर  रख  दो  जायेगी  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  में  चिकित्सा  सम्बन्धी  व्यय  की  प्रतिपूर्ति  के  दावे

 710  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  क्या  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  उत्तर  प्रदेश  सकील  के

 एक  कर्मचारी  को  बिलों  की  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  दिये  गये  थे  ओर  एक

 अन्य  कर्मचारी  डाकिये  को  इसी  मद  के  अन्तरगत  दिये  गये  थे  ;

 यदि  तो  aar  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  कर्मचारी  को  चिकित्सा  व्यय  दिये

 जाने  के  लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  है  ;  और

 क्या  ये  इक्के-दुक्के  मामले  है  अथवा  डाक  तथा  तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के

 चिकित्सा  बिलों  की  राशि  इतनी  अधिक  होती  है  ?

 संवाद-कार्यो  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  go  कु ०  :  (*)  जी

 हां  ।  1967-68  के  दौरान  एक  कलक  को  21,०13  रुपये  की  रकम  की  प्रतिपूर्ति  की  गई  है

 गौर  एक  डाकिये  को  12,120  रुपये  की  रकम  की  अदायगी  की  गई  थी  ।

 जी  नहीं  ।

 ये  इक्के-दुबके  मामले  हैं  ।

 Bungling  of  yotes  in  Mertha  Vidhan  Sabha  Constituency  in  Rajasthan

 711,  Shri  Narain  Swarup  Sharma  Sbri  Raj  Madhok:
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Shri  Hardaya!  Devguno  ;

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state:

 (ay  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  to  the  judgment  of  the

 Rajasthan  High  Court  that  the  Returning  {Officer  of  Mertha  Vidban  Sabha  constituency
 with  the  collusion  of  an  ex-Minister  of  Rajasthan  bungled  in  respe.t  of  about  1376
 votes  ;  and

 (b)  if  १0,  the  effective  steps.taken  so  far  or  propused  to  be  taken  to  stop  such
 bungling  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minisiry  of  Law  (Shri  M  Yunus  Saleem)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Inthe  judgment  of  the  High  Court  of  Rajatthan  dated  22,  8,  Election

 Petition  No.  of  1967-Nathu  Ram  Mirdha  Vs  Gordhan  Soni  and.  D.  Arya  (the

 Returning  Officer),  severe  strictures  were  passed  against  the  Returning  Officer.  Cn  appeal

 by  the  Petitioner,  Shri  Mirdha.  to  the  Supreme  Court,  serious  irregularities  were  noticed

 by  the  Supreme  Court  also;and  the  petition  was  remanded  to  the  High  Court  for

 recounting  of  the  bailot  papers.  After  the  disposal  of  the  case  by  the  Supreme  Court,

 the  Commission  had  directed  that  in  the  Character  Roll  of  the.  officer  the  following
 remarks  may  be  recorded

 to  be  entrusted  with  any  election

 work  involving

 624



 14  1968
 लिखित

 उत्तर
 es

 The  Commission  also  decided  that  in  future  this  officer  would  not  be  appointed
 in  connection  with  any  election’  work,  and  appointment,  if  any,  held  by  him  as

 returning  officer,  assistant  returning  officer  or  electoral  registration  officer  should  b=

 cancelled

 In  pursuance  of  the  above  decision  of  the  Commission,  the  officer  bas  been  relieved

 of  his  election  duties.  The  ‘State  Government  has  also  informed  that  Shri  Arya  who

 was  posted  as
 Additional  District  Magistrate  and  Additional  Collector,  Nagaur,  is  at

 present  neither  Returning  Officer,  Assistant  Returning  Officer  nor:  Electoral  Registration
 Officer.  He  has  since  been  relieved  of  his  duties  as  Additional  District  Magistrat  fe  aad
 Additional  Collector,  Nagaur  and  action  is  being  taken  to  initiate  diseiplinary  proceedings

 agalpst  him

 रूसी  टू  कारों का  प्रख्यात

 712.  att  ग न  be  देशम  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 1967-68  में  देश  में  कितने  रूसी  ट्रैक्टरों
 का

 आयात  किया  गया  था

 क्या  इन  ट्र  पटरों  की  बिकनी  के  समय  वास्तविक  किसानों  के  लिए  कोई  प्राथमिकता

 निर्धारित  की  जाती  ;  पोरें

 (7)  किसानों  को  इन  ट्र पटरों  के  फालतू  तथा  टायर  सप्लाई  करने  के  लिए

 क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ?'

 खाद्य  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रन्नासाहुब

 शीशे
 )  4,500 ॥

 ट्रक्टर  किसानों  को  पहले  भराये  सो  पहले  पायेਂ  के  सिद्धान्त  पर  सप्लाई

 किये  जातें  हूँ  ।  ट्रैक्टरों  की  बिक्री  में  अलग  अलग  किसानों  को  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी

 गई  ह

 sates  रूसी  ट्र  पटरों  के  फालतू  पुर्जों  के  अर्थात  को  1967-68  के  लिये  रोक

 दिया  था  क्योंकि  कर्त्ताओं
 ने

 मूल्यों
 को  असामान्य  रूप  से  बढ़ा  दिया  था  ।

 राज्य  व्यापार  fama  द्वारा  लम्बे
 पत्र  व्यवहार  केਂ  बाद  इसे  मामले  को  उनके  साथ  उठाया  गया  ।

 43.1  लाख  रुपये  की  कीमत  वाले  आयात  लाइसेंस  विभिन्न  व्यापारियों  के  लिये  नियुक्त  किए

 गए  ।  साथ  ही  20  लाख़  रुपये  की  कामत  के  फालतू  पुर्जा
 के  आयात  के  लिए  भी  परिहार  कृषि

 उद्योग  निगम  के  हक  में  सिफारिश  की  गई  जहां  तक  टायरों  ak  ट्यूबों  सम्बन्ध

 sales  रूसी  ट्र कारों  के
 लिए  विभिन्न  साइजों  के  1700  टायर  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस  रूसी

 कर्त्ताओं  के  एजेन्टों  कंजकें  में  नियुक्त  किए  गए  इसके  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  भी  किसानों  की  तत्कालीन  को  करने

 उत्तर  प्रदेश  तथा  मैसूर  क़ृषि-उद्योगਂ  निगमों  के  हक  में  4,600  टायरों
 तथा

 ट्यूबों  को

 रूस  से  प्रख्यात  प्रबन्ध  किया  है  ।
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 दिल्ली  दुग्ध  योजना

 713.  at  एम०  नारायणा  शेट्टी  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ag  बताने  की  छपा

 करेंगे  कि  १

 क्या  सरकार  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कार्य  संचालन  को  असंतोषजनक  समिति

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  1959  जबकि  यह  चालू  की  गई  निरन्तर  घाटा  हो  रहा

 जो  कि  1.95  करोड़  रुपए  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ;

 क्या  करा  सहकारी  दूध  उत्पादक  संघ  आनन्द  के  महाप्रबंधक

 की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  कुशल  कार्यकरण  के  लिए  अपनी

 सिफारिशें दे  दी  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  सिफ़ारिशों  को  किस  हद  तक

 faa  किया  गया  है  ;  और

 (=)  उसके  बया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  राह कार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  भन्ना

 साहिब  :
 जी  नहीं  ।

 दिल्ली  दुग्ध  योजना  नगर  निगम  को  एक  अनिवार्य  सेवा  प्रदान  कर  रही है

 हानि  का  मुख्य  कारण  दिल्ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  खरीदे  जाने  वाले  दूध  के  ऊंचे  भाव  तथा

 उपभोक्ताओं  से  age  होने  वाले  विक्रय  मुल्य  के  बीच  का  अन्तर  है  ।

 (7)

 विशेषज्ञ  दल  द्वारा  की  गई  मुख्य  सिफारिशें  तथा  उन  पर  की  गई  कायंवाही

 रण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  संख्या  एल०  टी०  2110/68]

 विशेषज्ञ  दल  की  सिफारिशों  को  कार्यरूप  देने  के  परिणामस्वरूप  योजना  के  कार्य

 संचालन  में  काफी  सुधार  हुआ  है  |

 कृषि  ऋण रा  को  श्रावयपयकताश्रों को को  पुरा  करने  के  लिये
 पी०  एल०  480 के

 घन  का  प्रयोग

 7414.  0...  एम०  नारायण  रेड्डी  :  क्या  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 कृषि  ऋण  वी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  पी०  एल०  480  में  रुपयों

 में  जमा  अमरीका  की  राशि  के  प्रयोग  सम्बन्धी  योजना  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ;

 यह  योजना  कब  लागू  होगी  ;  और

 दस  योजना  की  क्रियान्विति  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  बनना

 साहिब  faz)  मामला  विचाराधीन  है  ।  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 तथा  (7  प्रदान  ही  नहीं  होते  ।

 भण्डा ग़ार  क्षमता  फा  निर्माण

 et  GHo  नारायण  रेट्टी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  खाद्यानों  के  लिए  30  लाख  टन  और  भण्डार  क्षमता  के  निर्माण  कायें

 Star  कि  सरकार  का  प्रस्ताव  हाथ  में  लेने  की  सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  गया  है

 तथा  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है

 चालू  वित्तीय  ag  की  समाप्ति  से  पर्  इसकी  किस  हद  तक  क्रियान्विति  हो

 जायेगी

 इन  गोदामों  के  निर्माण  पर  कितना  प  जगत  परिव्यय  होगा  ;  भर

 क्या इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भाण्डागार  सुविधाओं के  न  होने  के

 कार शा  बहुंत  सा  अनाज  खराब  हो  जाता  इस  काय  को  पूरा  करने  को  उच्चतम  प्राथमिकता

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिया

 सहित  दे  )
 परकार  ने  अब  तक  केवल  9.65  लाख  मीटरी  टन  अतिरिक्त  मता

 al  निर्माण  पूरा  कर  लिया  इसमें  चोथी  योजना वधि  के  प्रस्ताव  जो  कि  विचाराधीन हैं

 शामिल  नहीं  हैं  ।

 चानू  वित्तीय  ag  के  अन्त  से  पुत्र  1.80  लाख  मीटरी  टन  क्षमता  के  पूरा  हो  जाने

 की  आशा है

 9,65  लाख  मीटरी  टन  क्षमता  के  निर्माण पर  लगभग  15.36  करोड़  रुपये

 पूंजीगत  परिव्यय  होने  की  आशा  है  |

 मण्डल  में  खाद्यानों  की  बर्बादी  नाममात्र  है  ।  और  भण्डारण  गोदामों

 के  बनाने  की  योजना  तथा  उसकी  कार्यान्वित  को  उच्च  अग्रता  दी  जा  रही  है  ।

 थो लंका  को  टेलीप्रिन्टरों  का  निर्यात

 716  st  एस०  नारायण  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 श्रीलंका  को  2.4  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  टेली प्रिंटर  सप्लाई  करने  जिनका

 उसने  1965  में  श्राडंर  दिया  असाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 निर्यात  बढ़ाने के  उदय  से
 टेलीप्रिन्टरों

 का  निर्माण  बढ़ाने के  लिये  क्या  कायें

 वाही  की  गई  है
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 (7)  भविष्य  में  निर्माण  कार्यक्रम  के  बारे  में  कोई  उचित  समय  सीमा  रखी  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संसद-काय  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ०  कु०  :
 श्रीलंका

 द्वारा  2.4  लाख  रुपये  मूल्य  के  .  टुरमुद्रकों  (  टेली  प्रिन्ट  रों  )  की  भारत  और  श्रीलंका

 सरकारों  के  बीच  5  करोड़  रुपये  के  उघार  संविदा  के  अधीन  की  जानी  जिस  पर

 16  1967.  को  हस्ताक्षर  हुए  ।
 हिन्दुस्तान  टेलिप्रिण्टस॑  लिमिटेड  द्वारा  इन  दुर मुद्रकों

 की  इस  बीच  श्रीलंका  सरकार  को
 कर  दी

 गईं
 है  ।

 और
 :  आन्तरिक  are  निर्यात  को  पूरा  करने  के  लिये

 एक

 नियोजित  उत्पादन-का्यक्रम  के  अनुसार  हिन्दुस्तान
 टेलिप्रिण्ट्स  लिमिटेड  की  क्षमता  में  वृद्धि

 की  जा  रही है
 ।  इस  कम्पनी  का  उत्पादन  1967-68  में  3500  अदद  दूर मुद्रक  प्रतिवर्ष  से

 बढ़कर  1970-71  तक  8300  भद्द  दूर मुद्रक  प्रतिबंध  हो  जाने  की  आशा है  ।

 इंडियन  टेलीफोन  इण्डस्टीज

 717.  श्रीमती  इलापाल  चौधरी :  क्या  संचार  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  टेलिफोन  बंगलोर  कानूनी  में

 निर्मित  टेलीफोन  उपकरणों  की  विदेशी  बाजारों  में  feat  करने  में  सफल  हो  गई  ह ै;

 यदि
 तो

 उन  देशों  के
 नाम  क्या  हैं

 और

 1967  की  तुलना  में  चालू ब  1968  में  कितने  मुल्य  के  आंडंर  प्राप्त  किये

 गये  हैं  ?

 संसद  कार्य
 तथा  संचार  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  इ  ०  Fo
 जी

 ल  आयर

 की  निजी

 संयुक्त
 अरब  गणराज्य  तथा  तुर्की ।

 चालू  वित्तीय  ag  ata  1  अप्रेल  1968  से  4  1966  तक  प्राप्त  हुए

 कुल
 मुल्य  74.55  लाख

 रुपये  है  ।  पिछले  वित्तीय  वर्ष
 में  अर्थात

 1
 1967 से  31  1968  के  बीच  प्राप्त  हुए  आदेशों  का  कुल  मुल्य  98  लाख

 रुपये  था

 गड़  की  कोसों  पर  नियन्त्रण

 718  डा०  |.” ह *  श  सोनार  बया  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री ae  बताने  at  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  geal  पर  नियन्त्रण  न  किये  जाने  के

 परिणामस्वरूप  लगभग  70  प्रतिशत  ऐसे  व्यक्ति  जो  गुड़  का  उपयोग  करते
 हैं  उन्हें  गुड़  को

 चीनी  की  अपेक्षा  अधिक  मूल्यों  पर  खरीदना  पड़  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  as  पर  नियन्त्रण  करने  का  प्रस्ताव  ?

 साद  कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 eat

 साहिब  (=)  जी  गुड़ के  मूल्य  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं है है  ।
 गुड़  का  चालू

 बाजार  भाव  खुले  बाजार  में  बिक  रही  चीनी  के  भाव  से  अपेक्षाकृत  कम  है  ॥

 जो  नहीं

 Oil  India  (Ltd.),  Duliajan

 719.  Shri  Madhu  Limaye  Wil]  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation be
 pleased  t  State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  dispute  15  going  on  between  the  Management  and
 the  Staff  Union  of  Oil  India  (Ltd,)  Duliajan,  Upper  Assam  ;

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  the  management  is  taking  action  against  the
 staff  in  contravention  of  the  provisions  of  the  Industrial  Truce

 Code
 and  the  Industrial

 Disputes  Act ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  there  is  no  regional  language  or  Hindi  Medium  school

 there  for  the  education  of  the  children  of  employees  in  Duliajan  Branch  of  the  Company  ;

 (d)  whether  itis  also a  fact  that  all  the  mecessary  facilities  under  the  rules  are

 not  available  to  the  employees.of  the  company  ;  and

 -(e)  ifso.whether  Government  would  initiate  talks  with  the  management  of  the

 Company  on:  ,  consider  the  demands  of  the  staff  Union  ‘and  ‘ensure e  their
 acceptance  by  them  according  to  the  rules  2

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi)  (a)  to  (e)  The  infor-

 mation  is  being  collected  from  the  concerned  authorities  and  will,  be  placed  on  the  Table

 of  the  House  as  soon  as  possible

 Strike  in  Oil  India,  Ltd

 720.  Shri  Madhu  Limaye ६  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be

 Pleased  to:state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  recently  a  three  day  strike  was  observed  in  Oil  India

 Ltd.  Company  Duliajan,  Upper  Assam;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  as  a  result  of  the  strike  the  management  dismissed

 23  officers  and  employees-of  the.  Company  $-and

 (c)  if  so,  the  causes  of  the  strike  and  the  reasons  for
 which

 the  said  employees
 were  removed  from  the  service  of  the  Company  ?

 The  Minister  of  Laboor  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a  Yes,  on  January
 17-19,  1968.

 {b)  Yes :  but  one  of  the  23  workers  was  dismissed  for  reasons  not  connected
 the’strike  one  worker  has  since  been  reinstated,
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 (c)  To  press  the  management  to  recogni
 eq sé a  un  ion,  negotiate  with  it  and  accept

 its  demands  which  were  of  a  general  nature  and  mainly  reiated  to  service  conditions  etc.

 of  all  the  workmen.

 They  were  dismissed  from  service  for  inciting  workmen  to  take  part  in  an  allegedly

 illegal  strike.

 Defective  working  of  Telephone  and  Telegram  Arrangements  in  Monghyr

 * 7721.  Shri  Madbu  Limaye :  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  Government  have  received  receantly  any  complaint  about  the  defe-

 ctive  working  f  the  telephone  and  telegram  communication  arrangements  in  Monghyrs

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  Government  had  received  such  complaints  earlier

 also  about  the  defective  working  of  the  telephone  and  telegram  services  in  Monghyr  and

 Patna:

 (c)  if  so,  the  action  taken  by  Government  thereon  ;  and

 (d)  whether  Government  contemplate  to  take  steps  to  improve  the  working  of  the

 telephone  and  telegram  services  in  Monghyr  and  Patna  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications
 (Shri  1.  K.  Gujral):  (a)  Yes.

 (b)  Yes,

 (c)  The  disruption  of  telecomm.unication  links  is  mainly  due  to  copper  wire  thefts

 between  Monghyr  and  Patna,  The  Government  is  taking  necessary  steps  (0  replace  the

 copper  wire  with  Copper  Weld  or  aluminium  wire  on  priority  basis.

 (d)  Every  possible  effort  is  being  made  by  the  Government  to  keep  up  the

 efficiency  of  the  telecommunication  circuits  in  Patna-Monghyr  region.  A  teleprinter

 curcuit  has  been  provided  between  Monghyr  arid  Patna.

 There  is  also  a  proposal  to  instal  a3  channel  carrier  system  between  Patna  and

 Monghyr  which  will  provide  additional  circuits  and  belp  in  speeding  up  the  trunk

 traffic,  The  mannal  exchange  at  Monghyr  is  also  proposed  to  be  canverted  into  an  auto
 Exchange,

 मध्य  प्रदेश  में  नर्मदा  बेसिन  में  भूमि  पर  खेती

 722.  खाद्य  तथा  कैसी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा थी  यशवंत  fag  कुशवाह  :

 करेंगे  कि  :

 3
 नै

 ह
 मध्य  प्रदेश  में  नर्मदा  बेसिन  में  कितने  एकड़  भूमि  पर  खेती  होती  ke  a

 पिछले  15  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  नमंदा  बेसिन  में  बोये  गये  क्षेत्र  में  कितने

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ;  और

 पिछले  15  वर्षों  में  समस्त  देश  में  बोये  गये  क्षेत्र  में  औसतन  कितने  प्रतिशत  की

 वृद्धि  हुई  है  ?

 ania WGN  ह  ag साशा  सरकार  erarrsrst  में ्
 सामुदायिक  ि  ज  गव  ७  नागल  ग्न  राज्य  मंत्री  झन्ना

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  खोसला  समिति  को  दी  गई  जानकारी साहिब  (=)
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 के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  नर्मदा  नदी  के  तटीय  प्रदेश  में  कृषि  के  अन्तर्गत  82.2  लाख  एकड़

 भूमि  at

 प्रत्येक  तटीय  प्रदेश  में  बुवाई  के  क्षेत्र  का  वीरवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1964-65  को  समाप्त  होने  वाले  15  वर्षों  की  अवधि  में  ऐसा  वह  है  जिसके

 बारे  में  भूमि  उपयोग  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध  बुवाई  के  क्षेत्र  में  औसतन  1.4  प्रतिशत

 प्रति
 aa  के  हिसाब  से  वुद्धि  हुई  है

 ।

 नजरबाग  कमेंचारो  राज्य  बीमा  लखनऊ

 7  ay  गार्डिलिगन  गौड  क्या  थम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नजर  बाग  कमेंचारी  राज्य  बीमा  लखनऊ  में

 चल  रही  सन्तोषजनक  स्थिति  के  बारे  में  सरकार  को  बहुत  सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ;  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  क्या  काय वही  की  जा  रही
 है

 प्रम  तथा  grata  मन्त्री  हाथी )  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  या  श्रम

 और  नियोजन  विभाग  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 घ्रानज्न  प्रदेश  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  भ्रौषघालय

 124  en  गार्डिलिगन  गौड  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  चौथी  योजना  की  अवधि  में  आंध्र  प्रदेश  में  किन-किन

 स्थानों  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  औषधालय  स्थापित  करने  का  है

 इन  स्थानों  को  चुनने  के  लिए  क्या  कसौटी  होगी

 इन  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 प्रत्येक  औषधालय  के  अंतगर्त  लगभग  कितने  कर्मचारियों  के  आने  का  अनुमान  है  ।

 शम  तथा
 पुनर्वास  मन्त्री  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के

 अन्तर्गत  दी  जाने  वाली  सुविधाओं  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  केन्द्रों  में  जहां  औषधालय  स्थापित  किये

 जाने  की  सम्भावना  योजना  को  क्रियान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  :--
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 स्थान  कर्मचारियों  को  संख्या

 सिमेन्टनगर  550

 हिन्दु पुर  650

 कोठागुडम्  8_0

 650 मत् चरि याल

 500 प्रोदातुर

 रथारूढ़  600

 श्रीरामनगर  850

 850 विजयपुरी

 विजयवाडा
 600

 600
 यम्मीगानुर नि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  500  व  उससे  अधिक  बीमा  योग्य  जनसंख्या

 वाले  सारे  केन्द्रों  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  की  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 राहत  केन्द्रों  में  जहां  500  व  उससे  भ्रमित  बीमा  योग्य  जनसंख्या  योजना  क्रियान्वित

 करना  शेष  है  ।

 कच्चे  अनुमान  कें  अनुसार  बीमा  शुदा  व्यक्तियों  तथा  उनके  परिवारों  स्वास्थ्य

 सुविधा  प्रदान  करने  का  वार्षिक  भर्ती  बचें  लगभग  3.25  लाख  रुपये  है  ।

 जेसा  कि  उपरोक्त
 में  है

 ।

 उत्तर  way  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  प्रोषघालय

 72  गाडिलिगन  गौड  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उत्तर  प्रदेश  में

 किन  स्थानों  पर  कर्मचारी  राज्य  बीमा  औषधालय  स्थापित  करने  का  है  ;

 इन  स्थानों  को  चुनने  के  बारे  में  क्या  कसौटी  होगी  ;

 इन  पर  कितना  aq  होने  का
 अनुमान  है

 ।  और

 प्रत्येक  औषधालय  के  अन्तर्गत  लगभग
 '
 कितने  कर्मचारियों  की  की

 जायेगी  ॥

 स  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (eit  राज्य  बीमा  योजना के

 प्रतिशत  डाक्टरी  इलाज  गि  प्रशासन
 राज्य

 सरकार
 को

 सांविधिक  जिम्मेदारी  ।  चौथी  पंच

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  निम्नलिखित  योजना  को  लागु

 करने  का  विचार  करती है  ।  इम  केन्द्रों  पर  स्थापित  की  सम्भावना

 gt
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 स्यान  कर्मचारियों  की  संख्या

 अकबरपुर  समेत )  800

 500 बहजोई

 2,250 बगरौली

 भादो ई  900

 एतमादपुर  800

 800 फैजाबाद

 1,400

 गोरखपुर  1,650

 हल् दवा नी  900

 हरद्वार  6,350

 500
 लोहिता  वाराणसी

 मणिपुर  1,100

 नजीबाबाद  750

 900 एत्लीगढड़

 ऋषिकेश

 सरदार  नगर  500

 एवं  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  ऐसे  सभी  केन्द्रों  में  से  सरकारी  राज्य  बीमा  योजना

 क्रियान्वित  किए  जाने  का  विचार  है  जिनमें  500  और  अधिक  बीमा  योग्य  व्यक्ति  हों  ।

 युक्त  ऐसे  केन्द्रों  में  जहां  बीमा  योग्य  आबादी  500  या  अधिक  यह  योजना  अभी  क्रियान्वित

 करनी  है  |

 मोटे  अनुमान  के  तौर  पर  बीमाशुदा  व्यक्तियों  और  उनके  परिवारों  को  डाक्टरी

 इलाज  की  व्यवस्था  करने  पर  वार्षिक  भर्ती  खड़े  11  लाख  रुपये  होने  की  सम्भावना  है  |

 stat  कि  ऊपर  में  है  ।

 राज्यों  की  चोरी  की  श्रावदयकताएਂ

 726.  ay  गार्डियन  गौड  क्या  खाद्य  तथा  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ण  1967-68  के  दौरान  उत्तर  बिहार  और  हरियाणा  राज्यों  को  पूरक

 पृथक  कुल  कितनी  मात्रा  में  चोरी  की  आवश्यकता  होगी  ;

 उन  राज्यों  में  चल  रही  चीनी  मिलों  के  क्या  ताम * ह  ha  ट  और  उक्त  अवधि  के  दौरान

 उन्होंने  कितने  समय  वक्त  काम  किया  और  उन्होंने  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन  किया  ;
 और
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 1967-68  के  दौरान  इन  राज्यों  ने
 पृथक-पृथक  ह  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का

 निर्यात  किया  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 भ्राता ~

 साहिब  :  राज्यों  को  नियन्त्रित  चीनी  उपलब्धि  क  अनुसार  आवंटित  की

 जाती  है  ।  उत्तर  बिहार  और  हरियाणा  राजों  द्वारा  अपेक्षित  चीनी  का

 मासिक  lel किसा
 इस  प्रकार  था  —

 सुचित  करने  की  तारीख  अपेक्षित  मासिक  कोटा  (Fito

 उत्तर  प्रदेश  13-3-68  15,603

 8-8-68  2
 ह  raval

 1;

 बिहार  1-  3-68  6,832

 हरियाणा  13-6-68  3,294

 उत्तर  बिहार  ate  हरियाणा  राज्यों  में  चीनी  मिलों  के  उनके  कार्य

 शुरू  तथा  बन्द  करने  की  तारीख  और  1967-68  में  उनकी  उत्पादित  चीनी  की  मात्रा  बताने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  में  रखा  गया  ।  देखि ये  संख्या  एल०

 टी ०  2111/68 ]

 इन  राज्यों  से  भारत  से  बाहर  चीनी  का  निर्यात  नहीं  गया  था  ।  इन  राज्यों

 से  1967  से  1968  तक  की  अवघि  में  sea  राज्यों  को  चीनी  की  भेजी

 गई  मात्रा  इस  प्रकार  qy—

 मीटरी  टन  मे ं)

 उत्तर  प्रदेश  से  5.83

 0.62 बिहार  से

 0.20 हरियाणा  से

 Kaushalpuri  Farm,  Achhalda,  Etawah

 727.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  ;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  5'  90  on  the  22nd  August,

 1968  and  state  ६

 (a)  whether  State  Government  had  issued  any  order  to  the  then  District  Officers
 to  forcibly  take  into  possession  the  Kaushalpuri  farm  near  Achbalda  (Etawah)  established

 by  Jandless  Harijans  in  1949-50  and  to  send  the  members  and  manager  of  the  society  to

 Jail  and  to  confiscate  the  property  ;

 (b)  if  so,  whether  a  copy  of  the  order  would  be  Jaid  on  the  Table  ;

 (c)  the  number  of  cases  filed  by  officers  against  the  members  and  manager  of  the

 Kausbalpuri  Societiy,  the  amount  spent  by  State  Government  thereon  and  whether  the

 expenditure  was  duly  authorised  ;  and

 (d)  whether  any  action  has  been  taken  against  the o  fficers  concerned  in  view  of

 the  strictures  passed  by  the  courts  against  them
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 23  1890  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food.  Agriculture.  Community  Development
 The  information  is  being and  Cooperation  (Shri  M.  S.  Gurupadaswamy)  (a)  to  (d)

 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House

 Expenditure  on  Communication  messages  by  District  authorities  of  Etawah

 *728.  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Will  the  Minister  of  Communication  be  pleased
 to  state  ६

 (a)  the  number  of  trunk  calls,  telegrams  and  wire'ess  messages  booked  by  the
 District  Magistrate  and  Superintendent  of  Police  Erawah  for  Lucknow  from  the  2nd
 September  to  the  14th  September.  1968  and  the  names  of  the  places  and  officers  to  whom

 they  were  addressed

 (b)  the  number  of  trunk  calls,  telegrams  and  wireless  messages  received  by  the
 officers  mentioned  in  Part  (a)  above  from  the  Home  Secretary,  Chief  Secretary  and

 Inspector  General  Police,  Lucknow  ;  and

 (c)  the  total  expenditure  incurred  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  Communica-
 tions  (Shri  I.  K,  Gujral)  :  (a)  to  (c)  In  view  of  Section  26  of  the  Indian  Telegraph  Act,
 it  would  not  be  in  public  interest  to  place  the  information  before  the  Sabha

 Reservation  of  Class:  ॥  and  III  Posts  for  Persons  Belonging  to  Scheduled  Cas
 in  the  Employees  State  Insurance  Corporation

 729,  Shri  Arjuo  Singh  Bhadoria  :  Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation

 be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3208  on  the  7th  March
 1968  and  state

 (a)  the  reasons  for  not  filling  up  4  class  | | |  posts  and  212  class  | ६६  posts  reserved
 for  Scheduled  Caste  candidates  which  bave  been  lying  vacant  in  the  Regional  Office  of

 क Employees  State  Insurance  Corporation  3

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  officers  of  the  Corporation  have
 induiged in  favourtism  and  nepotisms  inthe  matter  of  appointments  against  the  said
 posts  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  instituting  an  enquiry  into  this  malpractice,  so  far  ;

 and

 (0)  the  time  by  which  Scheduled  Caste  candidates  would  be  appointed  against
 the  said  posts  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rebabilitation  (Shri  Hathi);  (a)  Non-availability  of
 suitable  qualified  candidates  belonging  to  the  Scheduled  Castes.

 (b)  There  is  11116  room  for  favourtism  and  nepotism  पा  the  matter  since  recivit-
 ment  to  Class  II  posts  in  the  Corporation  is  made  through  the  Union  Public  Service
 Commission  while  selection  for  most  of  the  class  III  posts  follows  written  tests,

 (c)  Doet  not  arise

 (d)  As  and  when  suitable  qualifie ug  d  candidatets  hela
 are  available.

 belongi  ing  to  the  Scheduled  Castes
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 Written  Answers  Kartika  23,  1890  (Saka)

 विभिन्न  राज्यों  में  भि  सधार

 730  थी  को०  सय  नारायण  क्या  era  तथा  की  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 15  1968  तक  किन-किन  राज्यों  ने  सुधार  लागू  किये  थे  और

 प्रति  व्यक्ति  भूमि  की  अधिकतम  सीसा  कया  निर्धारित  की  गई  थी  तथा  प्रत्येक॑  राज्य  सरकार  ने

 निर्धारित  सीमा  से  अधिक  कितनी  भूमि  अपने  अधिकार  में  लेकर  भूमिहीन  fda  लोगों  में  aa

 तक  है  ।

 wast  राज्य  सरकारों  ने  उन  किसानों  की  कोई  संयुक्त  सामूहिक

 समितियां  बताई  है  ;  और

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  है

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  weal

 साहिब  (*)  राज्य  सरकारों  ने  रूमी  सुधार  के  लिये  बहुत  से  उपाय  अपनाये  हैं  जो

 कि  संक्षेप  में  नीचे  नीति  है
 :--

 1  कुछ  राज्यों  में  एक  थोड़ी  छोटी  भूमि-धज्जियां  जैसे  कामिक  और  दान  देने  योग्य

 इनामों  को  छोड़कर  मध्यवर्ती  भूमि-घाटियां  जसे  जागीर  और  इनाम  समस्त

 राज्यों  में  क्रियात्मक  रूप  से  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  ।

 असम  के  विषय  पंचमी  बंगाल

 दारों  के  विषय  को  छोडकर  जहां  पर  भूमि  स्वामी  पुकार  हुण  का  अधिकार

 अभी  भी  जारी  सब  राज्यों  में  काश्तकारों  को  पट्टा-स्थिरता  प्रदान  कर  दी  गई

 है  ।  आंध्र  बिहार  जहां  विशद  विधान  नहीं  बनाये  गये  बेदखलियां

 जारी हैं  ।

 कल 3  सभी  राज्यों  में  लगानों  का  विनियमन  किया  गया  तथापि  आंध्र  जम्म

 और  परिश्रमी  बगल  के  विषय  में  )

 भौर  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  भागों  के  सांविधिक  लगान  अब  भी  अधिक  हैं  |

 aa  राज्यों  £में  काश्तकारों  को  भू-स्वामी  बनाने  के  लिए  व्यवस्था  की  गई

 इसके  परिणामस्वरूप  30  लाख  काश्तकार  तथा  बटाई  पर  खेती  करने  वाले  70  लाख

 एकड़  से  अधिक  भूमि  के  स्वामी  बन  गये  हैं
 |

 ना

 राज्य/सिंघ  राज्य  क्षेत्र  काश्तकारों  को  संख्या  क्षेत्र  जिसका

 में  )  स्वामित्व  दिया  गया

 एकड़ों

 462  1408 गुजरात

 मध्य  प्रदेश  420

 740  2138 महाराष्ट्र

 636



 लिखित  उत्तर 14  1968

 पंजाब  22  147

 राजस्थान  199  944

 उत्तर  प्रदेश  1500  2000

 पश्चिम  बंगाल  800

 तेलंगाना  क्षेत्र  33  202

 दिल्ली  29  39

 हिमाचल  प्रदेश  24  28

 10  12 त्रिपुरा

 5.  भूमि  की  जोतों  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करने  के  लिए  लगभग  सारे  राज्यों  में

 कानून  बनाये  गये  हैं  ।  जोतों  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  उपबन्ध  प्रत्येक  राज्य

 में  और  यहां  तक  कि  उसी  राज्य  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  और  भूमि  की  विभिन्न  श्रे  रियों

 के
 विषय  में  भी  भिन्न  हैं  ।

 क  a

 राज्य  का  नाम  वर्तमान  जोतों  पर  अधिकतम

 a
 सीमा  का

 स्तर

 आंध्र  प्रदेश  27-324  एकड़

 असम  50  y?

 बिहार  20-60

 गुजरात  19-132  tr

 एवं  काज़मी र  223

 केरलਂ  15-36

 मध्य  प्रदेश  25-75  ह

 मद्रास  24-1  20  भ्

 18.120 महा  राष्ट्र

 मैं सुर  27-216

 उडीसा  20-80

 पंजाब  30  eves  एकड़

 राजस्थान  22-336  एकड़

 उत्तर  प्रदेश  40-80  ज

 पशिचम  बंगाल  25  शफी

 दिल्ली  24-60  ह

 हिमाचल ल  प्रदेश  30  स्टेण्डडें  एकड़

 मनी  पुर  25  एकड़े

 i त्रिपुरा  25-75
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 Written  Answers  November  14.1953

 विभिन्न  राज्यों  में  वितरित  फालतू  भूमि  का  नीचे  उल्लेख  दिया  गया  है

 राज्य/संघ  क्षेत्र  वितरित  क्षेत्र फालतू  क्षेत्र

 एकड़

 ara  प्रदेश  736  hn क

 असम  67934  466

 गुजरात  41030  6267

 हरियाणा  182250  54981

 एवं  कश्मीर  4  50000  450000

 मध्य  प्रदेश  75581  12114

 मद्रास  24469  17412

 महाराष्ट्र  246619  87141

 पंजाब  191527  60333

 उत्तर  प्रदेश  233939  117744

 पश्चिम  बंगाल  794410  182338

 हिमाचल  प्रदेश  6525  292

 त्रिपुरा  42  किक  कीश

 कौर  (7)  जोतों  पर  अधिकतम  सीमा  को  लागू  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों

 में  निमित
 कानूनों  एवं  उनके  अन्तर्गत  बने  नियमों  में  सहकारी  फार्मिंग  सोसाइटी  को  भूमि

 बांटने  में  अधिमान  देने  के  उपबन्ध  बना  दिया  गया  है  ।

 केरल  में  बेरोजगार  बीड़ी  कर्मचारी

 a3 ide  श्री  ई०  के ०  नयनार  :  श्री  ४. हूँ +  क०  गोपालन  :

 शमी  पृ०  गोपालन  :  श्री  सी०  के ०  चक़पारिं

 क्या  भ्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बीड़ी  उद्योग  के  केरल  से

 मद्रास  तथा  अन्य  निकटवर्ती  राज्यों  में  ले  जाये  जाने  के  परिणामस्वरूप  केरल  में  और  विशेषकर

 कोनोर  जिले  में  1968  में  हजारों  वीड़ी  कमंचारी  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;

 इन  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  सहायता  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  कि  मंसूर  तथा  मद्रास  सरकार  ने

 केन्द्रीय  सरकार  बीड़ी  सिंगार  कर्मचारी  अधिनियम  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  ने  बीड़ी  सिगार  कर्मचारी  अधिनियम  के  उपबन्धों  को

 सभी  राज्यों  में  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  उचित  कार्यवाही  की  है  ?
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 लिखित  उत्तर 23  1890

 अ  >
 धम  पुनर्वास  मन्त्री  (eit  :  \?)  राज्य  से  उद्योग  फ  सम्भाव्य

 कतरण  के  कारण  केरल  के  बीड़ी  श्रमिकों  में  आशंकित  बेरोजगारी  के  बारे  में  सूचनाएं

 प्राप्त हुई  ।

 यह  मामला  राज्य  के  त्तेत्राधिकार  में  आता  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  बीड़ी  और  सिंगार  श्रमिक  की  अधिनियम

 1966,  मद्रास  में  1  1968  से  लागू  किया  गया  ।  मैसूर  मैसूर  बीड़ी  औद्योगिक

 कारखाना  की  शर्तों  के  1964,1  1967  से  लागु  है  |

 परन्तु  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  अघिनियम  को  चालू  करने  का  निराले  किया  है  तथा

 वली  का  आवश्यक  मसौदा  टिप्पणियों  के  लिए  पहिले  ही  प्रकाशित  कर  लिया  है  ।

 अधिनियम  की  धारा  1  (3)  के  wait  केवल  राज्य  सरकारों  को  ही  यह

 अधिकार
 प्राप्त  है  कि  वे  इसे  ऐसी  तारीखों  से  लागू  करें  जो  उनके  द्वारा  निहित  की  जाए

 Area  of  land  under  Gram  Samaj  Co-operative  Societies  and  Forest  Department  in  U.

 732,  Shri  Nihal  Singh;  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to

 reffer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4873  on  the  22nd  August,  1963  and
 state  :

 (a)  whether  information  in  regard  to  the  land  under  the  control  of  Gram  Samaj,
 Co-operative  Societies  and  Forest  Department  has  since  been  collected  ;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (Cc)  if  not,  why  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agricultare,  Community  Development
 and  Cooperatoin  (Shri  Annasahib  Shinde)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  information  since  collected  is  given  below  :

 The  Government  of  Uttar  Pradesh  has  reported  that  the  area  of  land  under  Control
 of  the  Forest  Department  ete.  is  as  under  :

 (i)  Forest  Department  $9,16,691  acres.

 (ii)  Gaon  Sabbas  (Gram  17,00,000  (Approximately)

 Samaj)

 (iii)  Cooperatives  Socities,  The  information  is  not  available  at  the

 State  Headquarters.

 (iv)  Area  lying  barren  ट  26,31,000  acres.

 An  area  of  3,57,655  acres  has  been  allotted  to  landless  persons  including  ex-

 Servicemen,  by  Gaon  Sabha  in  48  Districts  of  Uttar  Pradesh  during  the  3  years  1963-64
 to  1965-66.  Gaon  Sabha  lands  do  not  exist  in  the  6  hill  districts  of  Almora,  Garhwal.
 Tehri-Garhawal,  Chamoli,  Pithorgarh  and  Uttar  Kashi.

 (c)  Does  not  arise.

 Allotment  of  Land  to  landless  Labourers  of  Shergarh  and  Nauhbjhil  in  Mathura  District

 733.  Shri  Nihal  Singh  :
 to  state:

 Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleas
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 Written  Answers  Kartika  23,
 1890

 (Saka)

 (a)  whether  Goverament  are  allotting  forest  land  and  the  land  which  was  brought
 under  consolidation  to  landless  labourers  and  other  people  of  Shergarh  and  Naubjhil  io

 Mathura  District  of  and  if  so,  the  basis  thereof  ;

 (b)  whether  land  bas  been  allotted  or  is  proposed  to  be  allotted  to  Harijans,
 backward  classes  and  ex-servicemen  in  the  said  area  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  power  for  allotting  the  said  land  has  been  delegated
 to  Gram  Pradhans  who  indulge  in  malpractices  and  .epotism  in  allotment  of  said  land  ;
 and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  Government  for  checking  these  malpractices  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture.  Community  Development
 and  Ccoperation  (Shri  Annasahib  Shinde)  (a)  The  (० 1178110 0  is  being  collected  from  the

 Government  of  U.  P.  and  will  be  placed  on  the  table  of  the  Lok  Sabhaas  soon  as  possible,

 (b),  (0)  and  .d)  :  Lands  which  vest  in  Gram  Sabha  in  accordance  with  the  Uttar

 Pradesh  Zamindari  Abolition  and  Land  Reforms  Act,  1950  are  allotted  to  landless

 agricultural  ,labourers  and  others  in  accordance  with  the  provisions  of  Section  198  of

 the  Act  and  rules  made  thereunder.  Persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  and  ex-servicemen  are  given  preference  in  allotment  of  land  under  the  rules.  With

 a  view  to  preventing  irregularities  in  allotment  of  such  lands  by  the  Land  Management

 Committees of  the  Gram  Sabha,  a  provision  has  been  made  by  the  President’s  Act  17  of

 1968  for  verification  of  such  allotments  by  Revenue  Authcrities,

 जापान  से  चावल  का  आयात

 734,  थ्री  Fo  के ०  नयनार  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  म  cal sat
 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  प्रस  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  जापान  न

 बिके  चावल  के  जमा  भारी  स्टाक  के  बारे  में  बहुत  चिंतित  हैं  ;

 नि
 i त्न ||  at Ln

 कमी  वाले  राज्यों यदि  नी  तो  क्या  सरकार  का  विचार  भारत  के  च

 के  लिये  जापान  से  चावल  आयात  करने  का  है  ;  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्रन्नासाहिब

 जी  at

 और  चावल  के  आयात  की  व्यवस्था  करते  समय  जापान  से  चावल

 उपलब्ध  करने  की  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  उसका  मूल्य  प्रतियोगिता  मुलक  हो  ।

 मयुर  के  जंगलों  में  रि डर पेस्ट  (43  की  महामारी

 धर्ता 735.  ही०  ना०७  2  निजात  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री |  ह  शा  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  १

 640



 14  1968  लिखित  उत्तर

 क्या  ag  सच  है  और  यदि  तो  कहां  तक  कि  रिंडरपेस्ट  के  कारण

 तथा  की  संख्या  लगभग  समाप्त  हो  गई  जैसा  कि  1  1968

 के  टाइम्स  साफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  एक  समाचार  में  कहा  गया  है

 (  )  यदि  हो  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 क्या  शिकार  सम्बन्धी  कार्यवाहियों  में  फिंका  में  उपयोगी  प्रमाणित  हुई नींद

 लाने  वाले  तीरों  के  आयात  की  अनुमति
 न  देने

 आयात
 में  लगने  निदेशी

 at
 कौ

 तुलना  में  कई  ai  हानि  हुई  है  !

 साथ  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मो

 प्रम्नासाहिय
 से  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्टा  की  जा  रही  है  और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 घप्रासाम  में  ताज  को  कमी

 736  क्या  ta  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि al  हेम  बुरा

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  आसाम  को  जाने  वाली  रेल

 गाड़ियों  के  वाद  हो  जाने  तथा  उत्तर  बंगाल  में  बाढ़ों  के  कारण  आसाम  में  अनाज  की  ard

 कमी  हो  गई  है  और  उपलब्ध  अनाज  मूल्यों  में  असामान्य  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  इन  परिस्थितियों  में  आसाम  में  कीमतों  को  सन्तुलित  रखने  और

 मूल्य  वृद्धि  पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना

 साहिब  और
 :

 यद्यपि  सप्लाई  में  कुछ  स्थानीय  विघ्न  पड़ा  लेकिन  orate

 रूप  से  कोई  गम्भीर  कमी  अथवा  मूल्यों  में  असाधारण  बढ़ोत्तरी  नहीं  हुई  राज्य  सरकार

 ने  अपने  स्थानीय  अधिकारियों  को  निदेश  दिया  है  कि  वे  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  स्टाक  का

 अनुमान  लगाए  उसे  सुरक्षित  रखें  और  स्टाक  स्थिति  के  अनुसार  उपभोक्ताओं  को  उसकी  बिक्री

 करें  ।  उन्होंने  सिलीगुड़ी  में  जब  तक  रुके  हुए  बौनों  को  नहीं  नौका  a  असम  नहीं  भेजा  जाता

 तब  तक  के  लिए  उसकी  देख-भाल  करने  के  लिए  एक  अधिकारी  नियुक्त  किया  है  ।

 Ban  on  Strike  in  Public  Undertakings

 -737.  Shri.  Ram  Avatar  Sharma
 :

 Shri  Hem  Raj:
 Shii  1;  A.  Prasad

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  be  pleased  to  state  ह

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  tatement  made  by
 the  Secratary  of  the  Department  of  Labour  and

 Employment.
 L.  O.  seminar  in

 Jamshedpur  in  which  be  has  suggested  that  the
 employees  work

 n  the  public  sector
 should  not  have  the  right  to  go  on  strike ;

 (b)  whether  Government  contemplate  to  accept  this  sugges  and
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 (0)  if  so,  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  ban

 strikes  in  the  private  sector  also  ?

 The  Minister  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Hathi):  (a)  A  statement  giving
 a  relevent  extract  from  the  Labour  Secretary’s  inaugural  address  at  tbe  seminar  is  laid  on

 the  Table  of  the  House.  See  No.  LT  2112/68] (Placed  in  Library,

 (b)  No  proposal  is  under  consideration  at  present  for  imposing  a  ban  on  strikes

 in  public  undertakings  beyond  the  provisions  of  the  Industrial  Disputes  Act,  1947  and

 of  the  Essential  Services  Maintenance  Ordinance,  1968,  under  which  strikes  can  be  banned

 under  certain  circumstances.

 (c)  The  question  does  not  arise.

 ध्यान  का  मंडी  में  पहुँचना

 738,  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  खारा  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुख्य  खाद्यानों  जसे  चांवल  और  ज्वार  की  मंडी  में  पहुंचने

 में  निश्चित  तौर  पर  कमी  होने  का  पता  लगा

 इस  बारे  में  मुख्य  अनाज  केन्द्रों  में  क्या  प्रवृत्ति

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रवृत्ति  के  कारणों  के  बारे  में  पता  लगाने  का  प्रयास  किया

 और

 इस  प्रवृत्ति  के  कारण  निकट  भविष्य  में  अनाज  के  मुल्य  कहां  तक  बढ़  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रर्नासाहिब

 )  ,  और  (71)  नहीं  ।  इस  ad  गत  ag  की  तुलना  में  मंडियो में  आमद  अपेक्षाकृत

 अधिक  हुई  हैं  ।  जहां  तक  ज्वार  का  सम्बन्ध  पु  के  सीजन  की  तुलना  में  1967  से

 1968  की  अवधि  में  गिरावट  करायी  थी  ।  तथापि  ज्वार  खरीफ  की  एक  फसल  है

 भर  उसका  विपणन  सीजन  अभी  शुरू  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 श्रास्ट्र  लिया  से  गेहूं

 739.  थी  wo  प्र०  fag  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आस्ट्रेलिया  की  सरकार  भारत  को  70,000  टन  गेहूँ

 हार  रूप  में  दे  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  बाढ़  और  सुखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को

 गेहू  की  विद्वेष  सप्लाई  करने  का  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ग्रन्नासाहिब

 जी  हां  ।  आस्ट्रेलिया  सरकार  ने  अनुदान  के  रूप  में  भारत  को  70,000  मीटरी

 टन  गेहू  ग्रास्ट्रेलिया  की  बन्दरगाहों  तक  निष् प्रभार  देना  मान  लिया  है  ।

 जी  नहीं  ।  यह  गेहू  केन्द्रीय  स्टाक  में  जाएगा  जहां  से  कमी  बाले  राज्यों  तथा  बाढ़

 और  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  को  आवंटन  किया  जाता है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ()  राज्यों  को  मासिक  आवंटन  करते  समय  बाढ़  तथा  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की

 आवश्यकताओं  को  देव  ध्यान  में  रखा  जाता  भले  ही  उपहार  गेहूं  उपलब्ध  हो  या  न  हो  ।

 भूमिहीन  तथा  खेती  हर  मजदूरों  की  आवश्यकता  पर  आधारित  मुनरो

 740)  शो  जे०  मुहम्मद  इमाम  :  कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  भूमिहीन  और  खेतीहर  मजदूरों  के  लिये  आवश्यकता  पर  आघारित  मजूरी  के

 बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया

 यदि  तो  सरकारी  कर्मचारियों  को  दी  जाने  वाली  उपलब्धियों  की  तुलना  में

 यह  कितनी  और

 क्या  उनको  दी  जाने  वाली  मजूरी  और  वेतन  का  देश  की  राष्ट्रीय  आय  से  कोई

 सम्बन्ध  है  ?

 धम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (a)  जी  नहीं  ।

 नहीं  उठता ।

 खेतीहर  मजदूरों  के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  राज्य  सरकारों  द्वारा  न्यूनतम  मजूरी

 भचिनियम  के  अंतगर्त  निर्धारित  की  जाती है  ।  राज्य  सरकार  विभिन्न  बातों  को  ध्यान  में

 रखती  है  ।

 विद्यालयों  की  गोष्ठी

 41  श्री  हेमराज  :  क्या  संसद-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  अक्टूबर  में  शिमले  में  एक  विधायकों  की  गोष्ठी  को

 उद्घाटन  किया

 यदि  तो  उसमें  मुख्यतया  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  तथा  उसमें  क्या

 निष्कर्ष  और

 क्या  उनकी  एक  प्रति  सभा  पर्वत  पर  रखी  जाएंगी  ?

 संसद-कार्य  तथा  संचार  मन्त्री  राम  जी  ati  इस  विचारे  गोष्टी (
 का  आयोजन  detente  और  संसदीय  अध्ययन  संस्थान  द्वारा  किया  गया  था  ।
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 और  संस्थान  द्वारा  प्रस्तुत  तथा  में  माग  लेनें  वालों  में

 चालित  पत्रोंਂ  की  पांच  पांच  प्रतिलिपियां  संसद्  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  है  ।

 मंदसौर  के  स्लेट  पेंसिल  निर्माण  कारखानों  में  काम  करने  वाले  करें  चारी

 742  डा०  सुशीला  नेय्यर  :
 कया  श्रम  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (=)  मंदसौर  में  स्लेट  पेंसिल  बनाने  वाले  कारखा नों  की  संख्या  क्या  है

 (a)  प्रत्येक  कारखाने  में  कितने  केमंचारी  क।म  करते  और

 वहां  गत  पांच  वर्षों  में  प्रति  वह  कितने  मजदूरों  की  क्षयरोग  के  कारण  मृत्यु

 था  पुनर्वास  मंत्री  से  :  यह  मामला  राज्य के  क्षेत्राधिकार

 में  आता  है

 Wage  Board  for  Hotels

 743.  Sbri  Ram  Sewak  Yadav:  Will  the  Minister  of  Labour  and  ‘Rehab’  litation  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Wage  Board  for  Hotels  and  Resturants  which  was

 appointed  by  the  Delhi  Administration  has  made  its  recommendations  and  whether  these

 recommendations  have  been  accepted  by  the  Delhi  Administration;  and

 (b)  if  so,  the  nature  of  these  reeommendations  and  the  time  by  which  they  would
 be  implemented  ?

 The  Minister  of  Labour  and
 Rehabilitation

 (Shri  Hathi)  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  The  recommendations  relate  to  wage  structure,  wage  benefits,  levy  of  service
 charges,  gratuity,  creation  of  welfare  fund  etc.  The  recommendations ‘are  not  statutory.
 The  Labour  Department  of  the  Delhi  Administration  has  taken  up  the  matter  with  the
 respresentatives  of  employers  and  émpl/o;  ees  aiid  it  is  expected  ‘that  implementation  will
 Start  in  the  néar  future.

 भगतसिंह  के  सम्मान  में  स्मृति  टिकट

 744,  थ्री  हेम  बुधो

 श्री  बालमीकी  चौधरी

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (%)  कया  यह  सच  है  कि  विदेशी  शासकों  से  भारत  को  स्वतन्त्र  कराने  के  हि लिए
 मंगत

 सिह  द्वारा  किये  गये  भारी  त्याग  की  स्मृति  में  सरकार  ने  एक  डाक  टिकट
 जारी  कया

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  टिकट में  छपी  भगतसिंह
 की  फोटो  में  कुछ

 अपूणतायें  होने  के  कारण  टिकट  की  वापिस  लेने  की  मांग  की  गई  भर

 (7)  यदि  तों  वे  अपुशुंतायें  क्या  थीं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 न

 जी संसद  कार्य
 तथा  संचार  विभाग  में  राज्य  इ  ०

 Fo  :
 19  अक्टूबर  1968  को

 जी  लेकिन  कुछ  संगठनों  द्वारा  टिकट  को  वापिस  लेने  की  इस  कारण  मांग

 थी  कि  टिकट  पर  भगतसिंह  का  चित्र  बिना  दाढ़ी  और  पगड़ी  के  चित्रित  किया  गया  था  ।

 (7)  टिकट  में  कोई  अपूर्णता  नहीं  क्योंकि  इस  पर  भगतसिंह  को  बिना  दाढ़ी  और

 टोप  पहने  हुए  एक  क्रांतिकारी  के  रूप  में  चित्रित  किया  गया  ौर  उनका  यही  स्वरूप  अत्य

 धिक  लोक  प्रिय  है  ।

 साहित्यकारों  एल०  एन०  बजबरुझा  की  जन्म  शताब्दी  पर  स्मृति  टिकट

 745  थी  हंस  बरुआ  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  असम  साहित्य  सभा  द्वारा  आयोजित  साहित्यार्थी  uae  एने ०

 बेजबरुआ  की  जन्म  शताब्दी  समारोह  के  अवसर  पर  एक  स्मृति  डाक  टिकट  जारी  किया

 बया  यह  भी  सच  है  कि  बेजब्ररुओआ  के  नाम  की  स्पेलिंग  में  कुछ  ग्र शुद्धियां  आ  गई

 थी  और  आसाम  में  कुछ  डाकखानों  द्वारा  जारी  किये  गये  निरसन-पत्र  में  बेजबरुप्रा  के  स्थान  पर

 गजेन्द्र  नाथ  गोर  का  नाम  लिखा  यदि  तो  निरसन-पत्र  में  यह  गलती  किस  प्रकार  रह

 गई  थी

 क्या  इसकी  जांच  करा  ली  गई  और

 (=)  यदि  तो  इसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 संसद  कार्य  तथा  संचार  विभाग  में  राज्य
 इਂ

 ०  कु०  गुजराल  जी

 1968  को  ।

 तथा  पहले  दिन  के  लिफाफों  पर  डाक  टिकटों  को  रह  करने  के  लिए

 भारत  में  शिलांग  सहित  सभी  डाक  टिकट  संकलन  केन्द्रों  को  एक  विशेष  निरसन-टिकट  जारी

 किया  गया  था  जिस  पर  बेजबंरुआਂ  लिखा  था  ।  शिलांग  के  डाक  टिकट  संकलन  केन्द्र

 द्वारा  पहले  fea  के  लगभग  100  fears  17  1968  को  गर्गनेन्द्रनाथ  ठाकुर  के

 सम्मान  में  जारी  किये  गये  स्मारक  डाक  टिकट  को  रद  करने  के  लिए  दिये  aa  निरसन-टिकट

 से  गलती  से  रद्द  कर  दिये  गये
 ।

 इस  प्रकार  गलती
 से

 रहं  किये  पहले  दिन  के  लिफाफे
 5

 1968  को  गोहाटी
 डाकघर  द्वारा  गलती  से  जनता  को  बेचे  गये  ।  ज्यों  हीं  इस  गलती  का  पता

 इस  प्रकार  जारी  किये  गये  सभी  पहले  दिन  के  लिफाफों  के  जनता  द्वारा  पेश  किये  गये

 जाने  पर  उनके  बदले  में  सही  लिफाफे देने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किये  गये  और  जनता  को

 समाचारपत्रों  हारा  इस  आशय  की  सूचना  भी  दे  दी  गई  ।  डाक  तार  विभाग  इस  गलती  पर

 उचित  कार्रवाई कर  है  ।

 सुपारी  कौर  इमारती  लकड़ी  का  विपरीत

 746  श्री  जो०  ता०  हजारिका  :  कया
 ata  तथा  कृषि  मंत्री  यहँ  बताने  की  कंपा  करेंगे

 कि
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 Written  Answers  November  14,  1968

 (*)  aa  उत्पादकों  को  सहकारिता  तथा  अन्य  तरीकों  से  सुपारी  और

 रती  लकड़ी  के  विपणन  की  विशेष  सुविधाए  दी  गई  ओ  ९

 क्या  छोटे  उत्पादकों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  किसी  प्रभावकारी

 योग  प्रणाली  का  झ्राइवासन  दिया  गया  है  ?

 कृषि  सामुदायिक  विकास  तथा  सका हर  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  एस०

 गुरु पद स्वामी  )  तथा  :  जी  हां  ।  छोटे  उत्पादकों  को  उनकी  सहकारी  समितियों  के

 माध्यम  से  वित्तीय  तथा  तकनी
 ी  सहायता  के  रूप  में  नारियल  तथा  सुपारी  के  विपन  /

 यन  की  विशेष  सुविधाए  दी  जाती  हैं  ।  वित्तीय  सहायता  नारियल  तथा  सुपारी  उत्पादकों  की

 सहकारी  समितियों  को  प्रबन्धकीय  श्री  पूजी  तथा  ऋणों  के  रूप  में  दी  जाती

 इस  समय  34  सहकारी  समितियां  नारियल  का  और  26  सुपारी  का  विपणन  ।  विधायक  करती

 हैं
 |

 जहां  तक  इमारती  लकड़ी  का  सम्बन्ध  वन  श्रमिक  सहकारी  समितियों  को  वन

 दारों  का  स्थान  लेने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ।  इन  सहकारी  समितियों  को  मी  अश

 प्रबन्धकीय  उपदान  और  अनुदानों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 झनाज  के  मलय  में  गिरावट

 747°  श्री  जो०  ato  हजारिका  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  कुछ  भागों  जैसे  gig  में  अनाज  के

 मुल्यों  में  आशय  से  अधिक  गिरावट  भाई

 यदि  तो  क्या  इसका  कारण  व्यापारियों  द्वारा  जमा  किया  हुआ  स्टाक  मंडी

 में  ले  आना  और

 कया  यह  भी  सच  है  कि  यदि  पिछले  वर्ष  carat  के  जमा  करने  वालों  के  विरूद्ध

 प्रभावकारी  का यं वही  की  गई  होती  तो  खाद्य  स्थिति  इतनी  शोचनीय  नहीं  होती  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  meat  साहब

 शिन्दे  )  मोर  :  पंजाब  और  हरियाना  सहित  देश  भर  में  खाद्यानों  के  मूल्यों  में  जो

 मौजूदा  गिरावट  आई  है  उसका  कारण  बहुत  कुछ  हद  तक  मौसमी  प्रभाव  और  मंडी  में  नयी

 खरीक  की  फसल  की  आमद  है  ।

 गत  ad  देश  की  खाद्य  स्थिति  देश  के  बहुत  से  भागों  में  सुखे  की  स्थिति  होने  के

 रण  उत्पादन  में  कमी  होने  के  नाने  बहुत  ही  कठिन  थी  ।

 Harijan  Voters:in  U.  | अ

 +748.  Shri  Jageshwar  Yadav  ;  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Harijan  voters  in  villages  connected  with  Abhuva,  Kar
 marha huli,  Pidaran,  Shamsbudinpur,  Bhadehdu,  Ur  41G  NG.  ni,  Sartha,  Nilathu,  Palhari  polling
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 लिखित  उत्तर
 ——

 23  1890  )

 Centres  in  Baberu  Assembly  constituency,  district  Banda  (U.  P.)  were  prevented  from  cast-

 ing  their  votes  during  the  1967  General  Elections

 (b)  whether it  is  also a  fact  that  complaints  were  made  in  this  regard  to  Polling
 officers  at  District  and  State  level

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  a  petition  was  filed  by  the  Harijan  3810102126.0  about
 the  undue  pressure  exerted  on  the  Hariian  voters  and  recounting  of  votes  in  regard  to  elec-
 tion  to  Assembly  seat  from  this  constitueacy;  and

 (d)  if  so,  the  steps  taken  to  ensure  that  such  injustice  is  aot  done  in  the  said  area

 during  the  mid-term  elections  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Law  (Shri  M.  Yunus  Saleem)  (a),  (0),  (c)  aod

 (d)  ;  An  election  patilion  has  been  filed  by  Shri  calling  in  question  the  election  of
 Shri  Desh  Raj  Singh  from  Baberu  Assembly  Constituency  in  Uttar  Pradesh  in  the  election
 held  in  February,  1997  and  the  same  is  pending  before  the  High  Court  at  Allahabad,  The

 question,  therefore,  attracts  the  provisions  contained  in  clause  (xvii)  of  rule  41  (2)  of  the
 Rules  of  Procedure  and  Conduct  of  Business  in  Lok  Sabha

 Parasram  Pond  in  District  Banda

 749  Will  the  Minister  of  Food  and  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  big  Parasram  pond  in  Khasra  No,  1855,  district  Banda  U.P
 which  contains  water  all  the  year  round;

 (b)  whether  a  part  of  the  embankment  of  Parasram
 pond

 lies  in  Khasra  No,  1856
 in  District  Banda;

 (c)  whether  there  is  a  big  colony  of  harijans,  dyers  and  other  poor  people  liviag  by
 the  side  of  the  said  pond  and  whether  they  and  their  cattle  and  hundred  of  washerman

 depend  on  this  pond

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  this  pond  has  been  allotted  for  irrigation  purposes  to
 an  individual  who  has  demolished  the  embankment  and  the  water  is  flowing  out  regarding
 which  a  complaint  has  been  made  by  the  villagers;  and

 (e)  if  so,  what  action  is  being  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Food,  Agriculture,  Community-Development
 and  Cooperation  (Shri  Annasalnb  Shinde)  |  (a)  to  fe): :  The  information  is  being  collected
 from  the  Government  of  Uttar  Pradesh  and  will  be  Jaid  on  the  Table  of  the  Sabha  on
 rec ceipt,

 पुर्जों  पाकिस्तान  से  ara  विस्थापित  व्यक्तियों  से  प्लाटों  के  odes  पर  पंजीयन

 शुल्क  लिया  जाना

 150  चलो  उठ  Lo  ठाकुर

 थी  शिद्धय्या

 क्या  तथा  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  कि  दिल्ली/नई  दिल्ली  में  विभिन्न  पुन  बस्तियों  में  आबादी

 मकानों के  प्लाटों  के  आवंटन  हेतु  पश्चिम  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  =  क्यों  से  उन्हें  प्लाटों

 का  कब्जा  देते  अलॉटियों  से  सामान्य  दर  पर  कोई  पंजी  यन-शुल्क न  हीं  लिया  गया
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 Written  Answers  Kartika  23,  1890  (Saka)

 जौ यदि  तो  क्या  कालका  के  निकट  प्रस्तावित  पुनर्वास  geal  में  qat

 स्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  प्लाट  देने  के  मामले  में  मी  उसी  नीति  का  पालन  किया

 जा  रहा

 यदि  तो  इस  भेद-भाव  के  क्या  कारण  और

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  विस्थापित  व्यक्तियों  के  साथ  किये  गये  कई  प्रकार  के

 भेद-भाव  पूर्ण  व्यवहार  के  बारे  में
 पूर्व  लोकन  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 श्रम  रोजगार  तथा  पुनर्वास  मंत्रा लय  में  उप मन्त्री  ato  रा०  जो

 नही ं।

 गौर  :  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  को  सेवा  की  शर्ते

 752.  थ्री  सिद्धर्था  :  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  सरकारी  करमचारियों  क़ी  सेवा  की  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  उच्चतम

 न्यायलय  अपना  देश  के  उच्च  न्यायालयों  में  दायर  किये  गये  किन्हीं  ए  विशिष्ट  मामलों  की

 जानकारी  जिनमें  न्यायालयों  द्वारा  अपने  निर्णयों  में  संविधान  के  अधीन  व्यक्तियों  को  प्रत्याभूत

 मूल  अधिकारों  के  संदर्भ  में  गोपनीय  चरित्र  पंजी  के  प्ररूप  ये  कायें

 निष्पादन  के  वर्गीकरण  तथा  उपयुक्तता  के  मुल्यांकन  की  वर्तमान  प्रक्रिया  की
 उपयुक्तता

 के  बारे

 में  चर्चा  या  टिप्पणी  की  गई

 (72)  यदि  ती  इन  मामलों  तथा  उनमें  दिये  गये  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  क्या  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों के  बारे  में
 सुसंगत

 नियम  बनाते  उनकों

 पुनरीक्षित  करते  समय  सरकार  ने  अब  तक  इस  आधारभूत  प्रश्न  पर  विचार  किया है  ?

 fafa  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  (eft  मु०  यूनुस  :  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 afa  उच्चतम  सीमा  विधान  को  सफ़  तारों

 153  श्री  क्या  ata  तथा  की  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  पता  लगाने  के  लिये  कोई  ऐसा  विशिष्ट  अध्ययन  अथवा  सर्वेक्षण  किया

 गया  है  कि  भूमि  की  उच्चतम  सीमा  विधान  से  विभिन्न  राज्यों  में  भूस्वामियों  के  एकाधिकार

 को  समाप्त  करने  में  कितनी  मिली

 यदि  वो  इसके  क्या  मुख्य-मुख्य  shana  निकले

 उच्चतम  विधान  को  क्रियान्वित  करने  से  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  में
 कुल

 कितनी

 भूमि  फालतू  घोषित  की  गई
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 14  1968  लिखित  उत्तर

 (4)  प्रत्येक  राज्य  में  इस  में  से  कितनी  भूमि  वितरित  a  है  और  कितने  प्रतिशत

 भूमि  भूमिहीन  श्रमिकों  को  दी  गई  है
 ?

 ara,  सामाजिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 साहिब  शिन्दे )  और  (a)  सेवनटीन्थ  राउन्ड  आफ  नेशनल  सैम्पल  1953-54

 कौर  1959-61  के  मध्य  के  किया  जोतों  के  आकार  एवं  वितरण  की  तुलना  करने  वाला  डाटा

 उपलब्ध  करता  है  ।  यह  स्पष्ट  करता  है  कि  यद्यपि  वितरण  की  विषमता  में
 कुछ  हास  हुआ

 समस्त  चित्र  प्रशंसनीय  सीमा  तक  नहीं  बदला  है  ।

 ि  ण

 जोत  का  आकार  कृषि  जोतें

 )  भाव  सतरहवां  चक

 सख्या  aa  सख्या  सत्र

 नीचे  0.50  11.71  0.30  8.55  0.38

 LP  1.90  19.72  1.07  17.13  1.27

 ही  2:50  39.14  5.43  39.07  6.86

 प  5.00  60.00  15.44  61.69  19.18

 7.50  72.17  25.24  74.59  22.91

 ड्  10.00  719.73  34.06  g1.49  39  88

 ,,  20.00  81  56.33  93.19  63.66

 95.73  69.19  96.79  16.35 30  00

 सब  आकार  100.00  100.00  100.00  100.00

 क्योंकि  उच्चतम  सीमा  कानूनों  के  सघात  अनेक  राज्यों  केवल  1961  के  बाद  ही

 aqua किया  गया  समस्त  ढाँचे  में  और  भी  सुधार  हुआ  होगा  ।

 कौर  (4)

 a

 राज्य  /  संघ  क्षेत्र  हालत  क्षेत्र  रित  क्षेत्र  प्रतिशत

 )

 मान  प्रदेश  73692

 आसाम  67934  466  0.69

 गुजरात  41030  6267  1§.27

 182250  54981  30,20 हरियाणा

 जम्मू  और  काश्मीर  450000  450000  100.00

 मध्य  प्रदेश  75581  12114  16.02
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 मद्रास  71.15 24469  17412

 246619  87141  35.33
 महाराष्ट्र
 पजाब  191527  60333  31.50

 उत्तर  प्रदेश  233939  117744  50  33

 वेस्ट  बंगाल  794410  182328  22.95

 4.47 हिमाचल  प्रदेश  6525  292

 त्रिपुरा  42

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  की  संख्या  जो  फालतू  भूमि  के  वितरण  से  लाभान्वित  हुये  उप

 लब्ध  नहीं  है  ।  1961  की  गणना  के  अनुसार  कृषि  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  315  लाख

 मोटे  तौर  से  2.5  एकड़  प्रति  परिवार  के  आधार  पर  फ़ालतू  भूमि  के  वितरण  से  अब  तक  लग

 भग  5  लाख  परिवार  शायद  लाभान्वित  हो  पाये  अर्थात  कृषि  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  का

 1.28  प्रतिशत  star  कि  तृतीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  संकेत  किया  यह  अनुभव  किया

 गया  है  कि  कृषि  जोतों  के  वितरण  की  वर्तमान  पद्धति  और  अधिकतम  सीमा  के  किसी  भी  दिये  हुये

 स्तर  की  अधिकता  में  भूमि  के  पुनर्वितरण  में  लघु  फार्मों  की  प्रबलता  फालतू  भूमि  के  आकार  में

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  की  एक  बड़ी  संख्या  को  अधिक  परिभाषा  में  शायद  प्राप्त  नहीं  हो  सकी
 ।

 भूमि  का  ऐसा  वितरण  जो  सम्भव  अन्य  उपायों  के  साथ  जो  उपभूमि  के  बन्दोबस्त  के

 लिये  अपनाये  गये  आबादी  के  भूमिहीन  अनुभाग  को  सुअवसर  का  मार्ग  प्रदान  करेगा  |

 सरकारो  भूमि  का  आवंटन

 754  भी  प्र०  रं०्ठाकुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  पंच  वर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  राज्यवार  विभिन्न  वर्गों  के  अंतगर्त

 कितनी  सरकारी  भूमि  थी  और  इस  समय  कितनी

 इसमें  से  अब  तक  कितनी  भूमि  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को  दी  गई  है  तथा

 कितनी  भूमि  किसानों  तथा  उच्च  सिविल  तथा  सेनिक  अधिकारियों  को  बेची

 अथवा  हस्तान्तरित  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  तिहाई  क्षेत्र  में  ही  बिड़ला  उद्योग  समुह  ने

 सीतापुर  तथा  बिजनौर  में  कुल  40,000  एकड़  भूमि  के  तीन  फार्म  लिय ेहैं
 और  एक

 अन्य  उद्योगपति  ने  ऐसी  ही  सरकारी  भूमि  का  11,000  एकड़  का  एक  टीम  लिया

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  में  ऐसे  सौदों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  वर्तमान  नीति  को  समाप्त  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झन्ना

 री  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परती साहिब
 :  (*)  प्रथम  माग  में  get  गई  जा
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 भूमि  को  प्रदर्शित  करने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  टो०  2113/68]

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  areal  के  अनुसार  की  जाती  है  ।  संविधान  के

 अनुसार  भूमि  राज्य  सरकारों  का  विषय  है  ।  बड़े  कृषकों  और  उच्च  असैनिक

 att  सेनिक  अधिकारियों  को  बेचे  गये  या  हस्तान्तरित  किये  गये  क्षेत्र  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  जानकारी  इक् दी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  ।

 जानकारी  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसलिये  इस  प्रकार  के  सौदों  का  संबंघ

 राज्य  सरकारों  से  है  ।

 (=)  तथा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  की  नीतियां  बदलने  का  seat  ही  नहीं
 ता  |

 ग्रामीण  परिवारों  के  पास  खेतो  योगय  भूमि

 755  थ्री  प्र०  रं०  ठाकुर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अब  भी  समस्त  ग्रामीण  परिवारों  में  से  2.43  प्रतिशत

 वारों  के  पास  28.5  प्रतिश्त  खेती  योग्य  भूमि  है  जबकि  भूमिहीन  श्रमिकों  और  निर्धन  किसानों

 के  जिनकी  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  की  82.5  प्रतिशत  केवल  27.45  प्रतिशत  खेती

 योग्य  भूमि

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  इस  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  कया है  ।

 अब  तक  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  और  चौथी  योजना  की

 अवधि  तक  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सामाजिक  विरासत  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध्रन्नासाहिब

 से  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षणालय  ने  सोलहवें  और  सत्रहवीं  चका  जन्म  में

 मानित  खेती  की  जोतों  की  संख्या  उनके  द्वारा  जोता  जाने  वाला  क्षेत्र  और  जोत  के  आकार  के

 विषय  में  संस्थागत  प्रतिशत  वितरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 ा
 खेती  को  जोतें  और  सचिव  aa

 जोतों  का  आकार

 में  )  संख्या  क्षेत्रफल

 i

 0.50  9.71  0.35

 2  1.00  1.29 हे  18.25

 3  2.30  39.87  6.79
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 जै  5.00  62.31  19.04

 ह  ह  7.50  74.67  30,35

 पी  10.00  81.65  39,37

 है  15.00  89.44

 20.00  93.14  62.89

 ग  25.00  95.37  70.19

 10  हगे  30.00  96.70  75.60

 11  |  50.00  98.95  88.11

 12  सब  आकार  100,00  100.00

 =

 भूमि  पर  आबादी  का  अत्याधिक  दबाव  होने  के  कारण  और  सामान्य  व्यवस्था  काम

 करने  वाली  जनता  के  अधिकांश  माग  को  कृषि  स्तर  व्यवसायों  में  न  समा  सकने  और  पहरेदारी

 प्रथा  के  कारण  स्वागत  और  खेती  योग्य  भूमि  पर  अत्यधिक  दबाव  है  ।  आर्थिक  विकास  के

 लिये  उठाये  गये  अनेक  कदमों  में  से  विशेषकर  कृषि  सुधारों  द्वारा  मध्यवर्ती  पट्टेदारों  की  समाप्ति

 कृषि  करने  वाले  सहयोगी  फसल  उत्पादकों  को  स्वामित्व  के  कृषि  जोतों  की

 अधिकतम  सीमा  भूमि  के  स्वामित्व  और  उस  पर  अत्यधिक  दबाव  को  कम  करने  के

 लिये  है  ।  age  योजना  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 संचार  विभाग  से  सम्बद्ध  सलाहकार  बोह  तथा  समितिधां

 756  श्री  जुगल  मंडल  :  क्या  संचार  मंत्री  22  1968  के  अतारांकित  sea

 संख्या  4969  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  संचार  विभाग  से  सम्बद्ध  सलाहकार  बोर्ड  तथा  समितियों  के  बारे  में  जान

 कारी  एकत्रित  करली  गई

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  और

 (77)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सबब-किये  तथा  स  चार  विभाग  में  राज्य  इ  ०  कु ०  से  (77):

 एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 सख्या  Ueto  टो०  2114/68]

 इण्डियन  धाय रतन  एण्ड  स्टोल  कम्पनी

 757  शी  जुगल  मण्डल  ।  क्या  शम  तथा  पुनर्वास  22  1968  के

 कित  प्रदान  संख्या  5111  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इ'डियन  अपना  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  बारे  में  आवश्यक  जानकारी  अब  प्राप्त

 करली  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  युनाइटेड  आयरन  एण्ड  स्टील  वर्क से

 बनेंपुर  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 aa  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  :  जी  हां  ।  इन्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  Fo

 वैपूर  और  असन्तोष  आयरन  एण्ड  स्टील  वैसे  युनियन  के  बीच  दिनांक  3  1966

 को  एक  समझौता  gat,  समझौते  की  मुख्य  बातें  यह  हैं  :

 लौह  तथा  इस्पात  उद्योग  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्ड  की  fan  feat  के  भ्रनुसार

 विभिन्न  वेतन  दरों  में  वेतन  निश्चित  करना  ।

 a  मजूरी  बोई  की  सिफारिशों  से  पहले  चालू  मजूरियों  के  अनुसार  उत्पादन  बोनस  |

 सेवा कालीन  उपदान  ॥

 कार्यकारी  भत्ता  ।

 और

 6  सर्वोपरि  भत्ता  ।

 यूनाइटेड  आयरन  एण्ड  स्टील  वर्कर्स  बिनपुर  द्वारा  बोनस  योज॑ना  के  बारे

 में  कई  विवाद  उठाये  गये  ।

 (7)  राज्य  सरकार  ढारा  इस  विषय  az  विचार  दि HT air  T  जा  रहा  है  ।

 कैम्पों  में  रहने  वाले  मजदूर

 758  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  कया  म  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  29  1968  के

 अतारांकित  प्रदान  संख्या  6554  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  12  कोयला  खानों  में  से  प्रत्येक  खान  क्षेत्र  में  खनिक  शिविर  ate  होस्टल

 में  रहने  वले  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  कर  लौ  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  ।  (#)  और  :  यह  मालूम  हो  गया  है  कि

 लोयावाद  कोयला खान  और  खरखारी  कोयला खान  में  कोई  safer  कैम्प  नहीं  हैं  ।

 इन  कोयला  खानों  में  स्थित  तीन  कैम्पों  में  जितने  श्रमिक  रहते  उनकी  संख्या  प्रत्येक  खान
 के  .

 नाम  के  सामने  नीचे  दी  गई  है  :
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 पोरस कोल  कोयला  खान  268

 मामला  मण्डुरबानी  कोयला  खान  107

 मधुजोर  कोयला  खान  344

 शेष  कोयला  खानों  के  केम्पों  के  सम्बन्ध  में  सुचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  और  प्राप्त

 होने  पर  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उद्योगों  में  न्यूनतम  मजूरी

 759  श्री  काशीनाथ  पाण्डे  :  क्या  श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  29  1968  के

 अतारांकित  प्रदन  संख्या  6566  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  चलाने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  उद्योगों  में  न्यूनतम  मजूरी  के  बारे  में  जानकारी  अब  प्राप्त  करती

 गई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारा  हैं  ।

 श्रम  तथा  पुनर्वास  मन्त्री  (  श्री  जी  हां  ।

 न्युनतम  मजूरी  1948  के  अन्तर्गत  अधिनियम  की  अनुसूची  में  निर्दिष्ट

 और  घारा  ?  /  के  भ्रन्तर्गत  अनुसूची  में  जोड़े  गए  रोजगारों  के  बारे  में  न्यूनतम  मजूरी  दरें

 रित  की  जाती  हैं  ।  इस  प्रकार  निर्धारित  की  जाने  वाली  न्यूनतम  मजूरी  दरें  रोजगार  वार  frat

 रित  की  जाती  न  कि  कारखाना बार  ।  सम्बन्धित  रोजगारों  में  न्युनतम  मजूरी  पाने  वाले

 भकुशल  मजदूर  के  लिये  इस  अधिनियम  के  aaa  निर्धारित  न्यूनतम  मजूरी  दरें  विवरण  में  दी

 गई  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  eo  2115/68]

 मजूरी  की  न्यूनतम  दरें  अधिनियम  के  भन्तगंत  लागु  होती  हैं  ।  इस  अधिनियम  में  इनके

 क्रियान्वित  न  किये  जाने  पर  दण्ड  की  भी  व्यवस्था  है  ।  इस  अधिनियम  «के  उपबन्धों

 पालन  न  किए  जाने  पर  समुचित  कार्यवाही  करने  के  लिये  निरीक्षकों  द्वारा  सम्बन्धित  प्रतिष्ठानों

 का  निरीक्षण  किया  जाता  है  ।

 (7)  प्रशन  नहीं  उठता  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  कें  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORT  ANCE

 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  छात्रों  हारा  व्यापक  श्रात्दो लग

 ait  श्रद्धा कर  सूप कार  मैं  दिक्षा  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित

 aa  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं  तथा  उनसे  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  की

 प्रार्थना  करता  हूँ
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 बनारस  हिन्दु  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  अन्य

 विद्यालयों  में  छात्रों  द्वारा  व्यापक  आन्दोलन  तथा  शान्ति  भंग  किया  जाना  ।

 शिक्षा  मन्त्री  त्रिगुण  :  उत्तर  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  में  ये  हाल  ही  के

 उपद्रव  दिनांक  30  1968  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  से  आरम्भ  हुए  ।  दिनांक

 25  1968  को  छात्रों  के  एक  दल  ने  उप-कुलपति  अधिवीक्षक  की

 कार  को  रोक  लिया  तथा  उन  दो  व्यक्तियों  को  भी  पीटा  जिन्होंने  उपकुलपति  को  आदमी  से

 बचाया  था  ।  उपकुलपति  ने  तीन  छात्रों  को  विश्व  विद्यालय
 से  निकाल  दिया  ।  28

 1968  को  आन्दोलनकारियों  ने  लाउडस्पीकर  लेकर  विश्वविद्यालय  के  अहाते  में  घुसने  का

 प्रयास  किया  तथा  जब  उन्हें  प्रबन्धकों  द्वारा  रोका  गया  तो  वे  ईटें  मारने  लगे  तथा  लाठियां

 चलाने  लगे  ।  6  नवम्बर  को  विश्वविद्यालय  के  अहाते  में  उन्होंने  जलूस  निकाला  तथा  उन  तीन

 छात्रों  को  वापस  लेने  की  मांग  की  ।  उन्होंने  विश्वविद्यालय  के  केन्द्रीय  कार्यालय  पर  हत्या  बोला

 तथा  उप-कुलपति  को  मार  ड.लने  की  धमकी  दी  ।  इस  पर  उप-कुलपति  ने  पुलिस  को  सहायता

 मांगी  तथा  जिला  मजिस्ट्रेट  तथा  पुलिस-अधीक्षक  उनके  निवास-स्थान  पर  पहुंचे  ।  छात्रों  की

 भीड़  ने  उप-कुलपति  के  निवास  स्थान  के  द्वार  तोड़  डाले  तथा  इस  में  काफी  पुलिस

 अधिकारी  तथा  छात्र  घायल  हुए  ।  विश्वविद्यालय  में  15  दिन  के  लिये  धारा  144  लागू  की

 गई  ।  7  नवम्बर  को  विद्यार्थियों  ने  कृषि  कालेज  की  फसल  तथा  एक  ठेकेदार  के  लकड़ी  के  माल

 में  आग  लगा  दी  तथा  जब  वे  पास  की  इमारतों  में  भी  प्राग  लगाने  जा  रहे  थे  तो  पुलिस  सनौर

 भाग  बुझाने  वाले  क्यारियों  ने  समय  पर  आकर  उनके  प्रयत्न  को  विफल  किया  ॥

 अब  9  नवम्बर  से  स्थिति  सामान्य  होती  जा  रही  है  तथा  उप-कुलपति  के  निवास

 बिजली at
 तथा  जल  वितरण  केन्द्र  cag  विश्वविद्यालय  के  मुद्रणालय  पर  वर्दीधारी  पुलिस

 तैनात  रही  है  ।  छात्रों  ने  विभिन्न  बैठकें  की  तथा  हड़ताल  की  ।  कुछ  छात्रों  ने  भूख-हड़ताल  भी

 की  जो  कि  बाद  में  तोड़  परन्तु  7  नवम्बर  से  उन्होंने  फिर  आन्दोलन  आरम्भ  कर  दिया  ।

 9  नवम्बर  को  छात्रों  ने  पत्थर  फेंके  तथा  विश्वविद्यालय  को  सम्पत्ति  को  हानि  पहुंचाई  ।  पुलिस

 ने  आकर  छात्रों  को  तितर-बितर  किया  ।  11  नवम्बर  को  कुछ  छात्रों  ने  पंजीकार  के  कार्यालय

 पर  भी  आक्रमण  किया  तथा  कुछ  फाईलों  को  जला  डाला  ।  पुलिस  फिर  आई  तथा  उसने  भीड़

 को  तितर-बितर  किया  ।  12  नवम्बर  को  भी  इसी  प्रकार  की  घटनायें  हुई  ।  हम  पिछली  रात्रि

 से  उप-कुलपति  से  सम्पर्क  बनाने  प्रयत्न  करते  रहे  ताकि  ताजा  जानकारी  प्राप्त  होती

 परन्तु  टेलीफोन  की  लाईन  खराब  थी  ।  आज  का  समाचार  है  कि  उप-कुलपति  ने

 विद्यालय को  बन्द  कर  दिया  है  ।

 गोरखपुर  विश्वविद्यालय  में  कुछ  छात्रों  ने  8  नवम्बर  को  हड़ताल  की  अपनी  मांगों

 पर  जोर  दिया  जिनमें  परीक्षा  शुल्क  की  वृद्धि  पर  रोष  भी  शामिल  था  ।  उपकुलपति  ने  16

 नवम्बर  तक  के  लिये  विश्वविद्यालय  में  पढ़ाई  बन्द  कर  दी  ।

 सदन  को  मालूम  है  कि  छात्रों  की  अनुशासनहीनता  देश  के  विभिन्न  भागों  तथा  विदेशों

 में  भी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  छात्रों  ने  कई  बार  का सूत  को  भी  अपने
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 x
 हाथ  में में

 लिया  है  ।  मैं  सदन  के  प्रत्येक  वर्ग  से  oie  करूगा  कि  विइ्वत्रिद्यालयों  |  काय में

 बाहरी  हस्तक्षेप  को  प्रोत्साहन  न  ददिया  जनाये  ।

 भारत  में  विश्वविद्यालय  स्वायत्त  संस्थान  हैं  तथा  अपने  अपने  निगमित  अधिनियमों  के

 अधीन  कायें  करती  हैं  ।  सरकार  का  उत्तरदायित्व  आर्थिक  सहायता  देने  के  साथ  साथ  वहाँ

 कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  भी  है  ।  यदि  उप-कुलपति  पुलिस  की  सहायता  मांगते  हैं

 तो  सहायता  उनको  देनी  पड़ती  है  ।  और  वहां  पर  पुलिस  विश्वविद्यालय  अधिकारियों

 कहने  पर  दी  गई  थी  ।

 मैं  सदन  को  यह  मी  बताना  चाहूँगा  कि  gh  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  उप-कुलपति

 से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ
 है  जिसमें  उन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  है  कि  विश्वविद्यालय  में  अनु

 शासन  तथा  कानून  are  व्यवस्था  के  प्रशन  पर  विचार  करने  हेतु  पुरी  जांच  कराई  जानी

 चाहिये  |  इसके  लिये  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारिणी  परिषद  इस

 मामले  में  जांच  करने  तथा  सिफारिशें  देने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  करें  यह  सिफारिश

 स्वीकार  तथा  sar है
 कि  ही  विश्वविद्यालय  द्वारा  एक  समिति  की  नियुक्ति

 कर  दी  जायेगी  |

 श्री  श्रद्धा कर  सूप कार  हम  मंत्री  महोदय  के
 यह  कह  देने  मात्र  से

 तुष्ट

 नहीं  हो  सकते  कि  छात्रों  की  अनुशासनहीनता  देश  कें  म्रघिकतम  मागों  तथा  विदेशों  में  थीं  हैं  |

 उत्तर  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  की  घटनायें  बड़ी  दर्दनाक  घटनायें  यह  एक  गम्भीर  बाते

 है  कि  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  के  प्रो०  जी०  Ft  शर्मा  तथा  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के

 प्रॉक्टर  प्रो०  पटवर्धन  पर  आक्रमण  किया  गया  |  इस  प्रकार  तो  प्रोफेसरों  का  जीवन  भी  खतरे

 में  पड़  गया  हैं  ।  थे  भी  समाचार  मिले  हैं  कि  छात्रों  को  कक्षा  के  कमरों  से  घसीट  कर  लाया

 गया  अखिल  भारतीय  नेताओं  को  जूतों  के  हार  पहनाये  गये  ।  यह  बड़ी  ही  निन्दनीय  स्थिति

 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में  एक  नियुक्त

 करने  के  अतिरिक्त  उत्तर  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  में  का  तूत  हीनता  को  सख्ती  से  दबाने  हेतु  कया

 उपाय  कर  रही  है
 ?

 डा०  त्रिगुण  सेन  छात्रों  के  अनुशासनहीनता  तथा  कानून  और  व्यवस्था  इन

 दोनों  में  कुछ  अन्तर है  ।  विश्वविद्यालयों  में  श्रबुशासन  स्थापित  करने  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  विश्व  के  उप-कुल  पतियों  से  मिलों  तथा  वे  लोग  विद्यार्थियों  की

 उचित  मांगों  के  बारे  में  कोई  प्रक्रिया  चाहते  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  जहां  तक

 कानून  और व्यवस्था  की  बात  जो  कई  बार  उप-कुलपतियों  के  लिये  कानन  और  व्यवस्था

 बनाये  रखना  असम्भव  हो  जाता  है  और  वे  पुलिस  की
 सहायता

 लेते  हैं  ।  हमें  और  कोई  मार्ग

 नहीं  दीख  पड़ता  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Hapur)  Altbough  there  are  many  educational  institu

 tions  in  our  country  but  the  Aligarh,  Shanti  Niketan  and  the  Banaras.  Universities:  have

 their  own  historical  and  culture  significance.  Mahamana  Pandit  Madan  Mohan  Malaviya

 wanted  to  establish  the  Banaras  Hindu  University  on  the  pattern  of  Nalanda  and  Takshila
 Universities.  But  now  this  University  has  become.a  playground  for  the  politicians  and

 other  Universities-of  Uttar  Pradesh  are  also  being  badly  affected  by  this  factor:
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 I  will  not  go  into  the  details  as  to  whether  the  Communist  or  Jaa  Sangh  or  5,  5.

 parties  etc.  have  their  hands  in  these  affairs.  Tonly  want  that  this  should  be  curbed  very

 strictly  so  that  these  temples  of  education  could  be  saved  from  such  state  of  affairs.  It  is

 the  first  time-when  petrol  and  phosphorus  have  been  used  io  a  Hindu  University.  Not

 only  here,  but  other  educational  institutions  are  also  facing  such  mishaps.  A  section  of

 students  has  adopted  this  thing  as  their  profession  that  they  would  deliberately  fail  in  the

 examinations  continously  and  remain  there  in  the  University.  They  get  money  for  this

 from  the  vested  interests  outside.  Universities  have  become  the  headquarters  of  their

 activities.  Shri  Jagjiwan  Ram  will  recollect  what  happend  with  him.  These  were  the

 same  students  who  had  said  that  the  Prime  Minister  should  be  arrested  with  a  rope  in  the

 neck  and  dragged  to  the  court.  They
 openly

 declare  that  the  Education  Minister  is  on

 their  back...

 I  specifically  want  a  clarification  from  the  Education  Minister  whether  some
 Cabinet  man  is  on  their  beck  as  the  students  claim  ?  If  the  Vice-Chancellors  are  semoved
 from  offices  on  account  of  siudents’  agitations,  who  will  then  come  over  as  Vice~Chance-
 llors  to  these  Universities  and  creat  a  sense  of  devotions  and  relief  towards  peace  and

 studies.

 Secondly,  I  want  to  know  why  did  the  Govt.  not  send  any  of  their  official  for

 inspite  of  such  serious  incidents  there.  H:  may  also  state  whether  there  is

 any  conflict  between  him  and  the  Vice-Chancellor  which  might  adversely  affect  the  future
 of  educational  institutions  in  Uttar  Pradesh

 डा०  त्रियुण  सेन  :  माननीय  सदस्य  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  के  इस  सुभाव  का  मैं  स्वागत

 करता  हूँ  कि  विश्वविद्यालयों  के  प्रशासन  में  किसी  राजनीतिक  दल  की  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 चाहिए  ।  यदि  राजनैतिक दल  इस  बात  को  मान  लें  तो  देश  की  शिक्षा  संस्थाओं  के  लिये  ag

 एक  अच्छा  दिन  होगा  |

 उन्होंने  कहा  है  कि  मैं  उप-कुलपति  को  निकालना  चाहता  हूं  ।  यह  एक  सफेद

 भूल  है  तीसरी  प्रश्न  हैं  कि  भूतपूर्व  कुलपति तथा  भूतपूर्व  उप-कुलपति  को  वहां  जानों  चाहिये

 था  पिछले  36  ag  से  मैं  विश्वविद्यालय  की  स्वायत्तता  में  सरकारी  हस्तक्षेप  का  विरोध  करता

 रही  हूं  ।  जब  वहां  उप-कुलपति  है  तथा  वह  सन्तोषजनक  ढंग  सें  वहां  को  प्रशासन  चली  रहा

 तों  मैं  नहीं  समझता  कि  हमें  sah  काम  में  प्रतिदिन  हस्तक्षेप  क्यों  करना  चाहिये  ।

 श्री  स०  कुदु  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य में  कहा  है  कि  छात्रों  की

 अ्रमुदासन-द्दी नता  भारत  तथा  विदेशों  में  भी  है  ।  निस्सन्देह  विश्व  भर  में  आज  का  युवक  आज

 a  प्रतिष्ठित  समाज  के  विरुद्ध  आन्दोलन  कर  रहा  है  ।  युवक  गणा  अपने  पूर्वजों  द्वारा

 प्रणालियों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  इस  आन्दोलन  के  पीछे

 कोई  निश्चित  दिशा  अथवा  कोई  stg  नहीं  ।  इससे  हमें  बड़ी  हानि  हुई  है  ।  fara  विद्यालय

 आज  steal  तथा  जाति  भेद  के  अखाड़े  बनते  जा  रहें  हैं  ।

 साननीय  मंत्री  महोदय  ने  ठीक  कहा  है  कि  श्रिइवविद्यालयों  की  स्वायत्तता  में  बाहरी

 हस्तक्षेप  नहीं  होना  चाहिये  तथा  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  मी  मांगी  है  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूँ  कि  हम  सदा  इस  पक्ष  में  रहे  हैं  कि  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  बनाई  रखी  जाये  ।
 ०

 परन्तु  गल  बींस  वर्षों  में  उपकुलप  को  उच्चतर  पदों  का  प्रलोभ  fear  रहा  है  तथा
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 कि  मंत्री विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  कियਂ  अता  रहा  है  i  अतः  मुक्के  संदेह

 महोदय  ऐसी  इन  परिस्थितियों  में  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्तता  कैसे  बनाये  रख  सकेंगे  ।  परन्तु

 इसके  साथ  साथ  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  चेतावनी  भी  देना  चाहता  हूँ  ।  स्वायत्तता  का  यह  अथ

 नहीं  है  कि  उन्हें  जो  चाहें  वही  करने  का  लाइसेंस  दिया  ज  ये  ।  ट्रामा  बलात्कार  तथा  हिंसा  आदि

 के  गंभीर  आरोप  भी  लगाये  गये  हैं  तथा  स्वायत्तता  के  नाम  पर  जो  चाहें  वही  करने
 का  लाइसेंस

 देना  घातक  होगा  ।

 कहा  गया  है  कि  कार्यकारी  समिति  द्वारा  एक  समिति  का  गठन  किया  जा  रहा  al

 माननीय  मंत्री  को  शायद  ज्ञात  होगा  कि  समिति  के  एक  सदस्य  श्री  अचुत्य  पट वद्ध  न  ने  त्यागपत्र

 दे  दिया है  ।  इम  समिति  में  देश  की  जनता  का  विशवास  नहीं  है  ।  मेरा  सुभाव  है  कि  न

 केवल  fat  तथा  साम्प्रदायिक  घृणा  अपितु  इलाहाबाद  गोरखपुर  विश्वविद्यालय

 के  छात्रों  में  व्याप्त  अनुशासनहीनता  के  सब्र  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  स्वत

 उच्च  शक्ति-प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  जिसके  सदस्य  देश  के  प्रमुख  शिक्षाविद  हों  |

 डा०  निपुण  सेन  उपकुलपति  ने  भी  यही  सिफारिश  की  ।  इस  मामले  की  जाप

 करेने  के  लिये  उपकुलपति  एक  समिति  नियुक्त  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  छात्रों  की

 का  प्रश्न  इसके  विभिन्न  कारण  हैं  ।  मैं  केवल  एक  कारण  का  उल्लेख  अवश्य  करूगा  और

 वह  यह  कि  इस  सभा  की  दीर्घाओं  में  बैठकर  छात्र  यह  देखते  हैं  कि  हम  किस  प्रकार  व्यवहार

 करते  हैं  तथा  इसका  उन  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  लड़कों  को  यड़  कहता  बड़ा  मुश्किल  है  कि  वे

 अच्छा  व्यवहार  जब  कि  हम  स्वयं  अच्छा  व्यवहार  नहीं  करते  हैं  ।

 श्री  नम्बियार  यहां  बैठकर  छात्र  यह  सीखते  हैं  कि  जब  शासन

 तन्त्र  दमनकारी  व्यक्तियों  के  हाथ  में  तो  प्रगतिवादी  के  लिये  के  लड़ा  जाता  है  ।

 थी  स०  भो ०  बीजों  मैं  श्री  faga  सेन  का  बहुत  आदर  करता  मैं

 उनका  आदर  उनके  मंत्री  होने  के  नाते  बल्कि  इसलिये  करता  हूँ  कि  वह  देश  के  एक  प्रमुख

 शिक्षाविद  हैं  ।

 परन्तु
 उन्होंने  जो  वक्तव्य  दिया  वह  एक  तरफा  बयान है  तथा  उसमें  केवल

 बही  बातें  कही  गई  जो  उपकुलपति  ने  कड़ी हैं  ।  मैं  यह  जानता  चाहता  हूँ  कि  क्या  उपकुलपति
 ने  बनारस  विश्वविद्यालय  के  उस  निर्वाचन  जिसके  कारण  यह  सारा  विवाद  हुआ  एक

 विशेष  उम्मीदवार  को  जिताने  के  लिये  उसका  पक्ष  नहीं  लिया  है
 ?

 यह  एक  अनसुनी  बात  है  कि

 एक  उपकुलपति  चुनाव  में  पाता  करे  ।  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  पुलिस  का  कैम्प  बन  गया

 हैं  कौर  वहां  इस  समय  2000  मे  अधिक  पुलिसमैन  मौज़ूद  हैं

 फिर  जहां  तक  इलाहाबाद  का  सम्बन्ध  वहां  छात्रों  की  मांगों  को  बहुत  लम्बे
 समय  से

 पूरा  नहीं  किया  गया  था  ।  सेवा  निवृति  के  पश्चात  श्री  आर०  Ho  नेहरू  को  वहां  का  उपकुलपति

 नियुक्त  किया  गया  ,  परन्तु  बह  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  गोरखपुर  विश्व  विद्यालय  का  सम्बन्ध  गोरखपुर  विश्वविद्यालय  को  इसलिये

 we  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  वहां  छात्रों  ने  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  को  पुलिस
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 23  1890  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 द्वारा  बेरहमी  से  पीटे  ara  पर  उनकी  सहानुभूति  में  हड़ताल  की  थी  ।  अब  यदि  कानपुर

 विद्यालय  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  अन्य  विश्वविद्यालय  के  छात्र  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय

 के  छात्रों  की  सहानुभूति  के  रूप  में  हड़ताल  करते  तो  विश्वविद्यालयों  को  भी  बन्द  कर

 दिया  जायेगा  ।  यह  है  उत्तर  प्रदेश  की  वर्तमान  स्थिति  जहां  इस  समय  राष्ट्रपति  का  शासन

 लागु  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  अभी  कहा  है  कि  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  तुरन्त  एक  समिति  का  गठन

 किया  जाना  चाहिये  ।  उक्त  कार्यकारी  परिषद्  के  प्रधान  स्वयं  वही  उपकुलपति  हैं  जिनके  विरुद्ध

 आरोप  लगाये  गये  हैं  तथा  जिन्हें  दोषी  बताया  गया  है  ।  अखिल  भारतीय  छात्र  संघ  ने  8

 1968  को  उनके  विरुद्ध  ज्ञापन  पेश  किया  था  ।  अतः  यह  एक  विचित्र  बात  है  कि

 बही  व्यक्ति  जिसके  विरुद्ध  आरोप  लिये  गये  स्वयं  समिति  नियुक्त  करें  ।

 इसके  भ्र ति रिक्त  मैं  यह  ज  बना  चाहता  हूं  कि  क्या  नी  स०  कुण्ड  के  इस  सुझाव  को

 स्वीकार  किया  जायेगा  कि  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  को  नियुक्ति  तक  शिक्षा  मंत्री  के  नेतृत्व  में

 सब  राजनैतिक  दलों  के  नेता घरों  का  एक  शिष्टमंडल  अथवा  सब  सर्पों  के  एक  एक  प्रतिनिधि  का

 एक  शिष्ट  मण्डल  अथवा  सब  राजनैतिक  दलों  के  प्रतिनिधियों  की  एक  संसदीय  समिति  वहां

 -  ताकि  जो  छात्र  भी  साक्ष्य  देना  चाहे  वह  उपकुलपति  से  भयभीत  हुए  बिना  ऐसा  कर

 सके  ?  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  शिक्षा  मंत्री  वहां  ऐसी  एक  समिति  भेजेंगे  ?

 डा०  डि गु रण  सेन  माननीय  सदस्य  ने  तीन  प्रश्न  पूछ ेहैं  ।  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 छात्र  संघ  के  गत  निर्वाचन  में  उपकुलपति  ने  पक्षपात  किया  था  ?  जहां  तक  मेरी  जानकारी

 मैं  समझता  हुं  कि  गत  निर्वाचन  के  समय  उपकुलपति  आस्ट्रो  लिया  में  क्योंकि  वहां  राष्ट्रमंडल

 विश्वविद्यालय  सम्मेलन  हो  रहा  था  ।  परन्तु  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  जिस  छात्र  ने  छात्र  संघ  के

 प्रधान  का  चुनाव  लड़ा  वह  उस  चुनाव  में  प्रधान  पद  के  लिये  चुनाव  लड़ते  के  लिये  निर्धारित

 शर्तों  को  पूग  नहीं  करता  था  ।  परन्तु  इसका  यह  at  नहीं  कि  उपकुलपति  ने  पक्षपात  किया  था  ।

 at  स०  सो०  बनों  :  मेरे  पास  ऐसे  दस्तावेज  हैं  जिन्हें  मैं
 समा  पटल  पर  रखने  को

 तेयार हूं  जिनसे  यह  सिद्ध  हो  जायेगा  कि  उपकुलपति  न  केवल  शिक्षा  मंत्री  को  अपितु  सारे  देश

 को  अम  में  डाल  रहे  हैं  ।  उन्हें  तुरंत  हटा  दिया  जाना  चाहिये  |

 डा०  त्रिगुणा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  विश्वविद्यालय  प्रांगण  में  अभी  भी

 पुलिस  विद्यमान है
 ?  इसका  उत्तर  मैं  में  देता  हूँ  ।  वहां  धारा  144  लगाये  जाने  जिसे

 लगभग  15  दिन  पहले  लगाया  गया  अभी  तक  पुलिस  विद्यमान  है  ।

 जहां  तक  कार्यकारी  समिति  द्वारा  नियुक्त  की  जाने  वाली  समिति  का  सम्बन्ध  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  उपकुलपति  उस  समिति  का  सदस्य  नहीं  होगा  तथा  इस  मामले  की  जांच

 करने  वाली  समिति  का  सदस्य  उच्च  न्यायालय  का  एक  न्यायाधीश  तथा  एक  प्रमुख  शिक्षाविद

 होगा  ।

 Shri  Atal  Bibari  Vajpayee  (Balrampur)  Mr.  Speaker, 1  would  like  to  congratulate
 .the  students  and  Professors  of  Banaras  Hindu  University,  have  foiled  the  attempt  of
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 the  few  destructive  elements,  who  wanted  the  University  to  be  closed  down.  The  majority

 of  the  students  want  to  be  taught  and  the  majority  of  the  professors  want  to  teach.  J

 hope  that  the  students  and  teachers  of  other  Universitles  too  will  follow:  the  example  of

 Students  and  teachers  of  Banaras  Hindu  University  -and  foil  the  attempts  of  creating

 In  this  connection  I  -vould  like  to  read  a  few  lines  from  the disorder  in  the  University.

 report  of a  press  correspondent,  which  appeared  in  The  Hinduਂ  of  Madras,  This  report  is

 Supposed  to  be  impartial,  because  the  press  correspondent  is  a  oon-party  person.  The

 report  says,  ‘“‘The  present  trouble  in  the  Uaiversity  has  2  genesis  in  the  umholy  alliance

 between  a  section  of  the  senioz  professors:in  the  University  wh»  have  a  vested  interest in
 removing  the  present  Vice-Chancellor  and  the  student  bodies  of  the  Leftists  parties.

 Though  their  interests  are  different,  yet  they  have  combined  on  one  objective,  their  anti-

 pathy  towards  the  Vice-Chancellor,  who  bas  proved  a  tough  So  I  would

 like  to  know  whether  the  Committee  which  is  being  oppointed  will  also  enquire  into  this

 unholy  alliance  of  professors  ?

 डा०  त्रिगुण  सेन  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  have  asked  a  definite  question  as  to  whether  the

 Committee  will!  examine  the  conduct  of  the  professors.

 डा०  त्रिगुण  सेन  :  उपकुलपति  के  इस  —  में  असीमित  अधिकार  हैं  ।  उन्होंने  अपने

 पत्र  में  सुभाव  दिया  है  कि  कार्यकारी  समिति  द्वारा  एक  समिति  का  गठन  किया  जा  रहा  है  |

 उन्होंने  अपने  पत्र  में  कहा  है  कि  अनुशासन  तथा  विश्वविद्यालय  में  शान्ति  और  व्यवस्था -
 बनाये

 रखने  के  प्रदान  की  पुरणों  जांच  कराना  आवश्यक  है  ।  उन्होंने  विश्विद्यालय  की  वर्तमान  गड़बड़ी

 के  कारण  भी  बताये  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  सब  बातें  भा  जाती  है  ।

 द

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 पशिचम  बंगाल  औद्योगिक  नियमों  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  अधिसूचना  तथा  कोयला

 खान  भविष्य  निधि  के  अन्तर्गत  भधिसुचनायें  तथा  बोनस  योजनायें  इत्यादि  ।

 era  तथा  पुनर्वास  मंत्री  हाथी  :  मैं  निम्न  पत्र  समा-पटल  पर  रखता  हैँ  :  --

 (1)  पश्चिमी  बंगाल  राज्य  के
 सम्बन्ध  में

 राष्ट्रपति  द्वारा
 दिनांक  20

 1968  जारी  कनी  उद्घोषणा  के  खंड  (7)

 के  साथ  पठित  औद्योगिक  विवाद  1947: की

 घारा  38  की  उपधारा  (4)  के  अंतगर्त  पश्चिमी  बंगाल

 सुचना  संख्या  1582  ago  कार  दिनांक  18  1968  की

 एक  जिसके  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  प्रौद्योगिक  विवाद

 1958  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  ।
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 सभा  पटल  पर

 रखे  गधे  पत्र

 (at)  ऊपर  की  को  समा-पटन  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 काय  ईशानी  वाला  एक  विवरण  |  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  2082/68]

 (2)  कोयला  «  खान  भविष्य  निधि  तथा  बोनस  योजनायें

 1948  की  धारा  7  क  के  अस्तंगत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक  प्रति  :

 राजस्थान  कोयला  बोतल  1968

 जो  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एम०  आर०  1721  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 ae  प्रदेश  खान  बोनस

 1968  जो  दिनांक  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  1722  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 कोयला  खान  बोनस  1968  जो

 दिनांक  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में
 अधिसूचना

 संख्या  जी०  एम०  आर०  1723  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 राजस्थान  कोयला  खान  भविष्य  निधि

 1968.  जो  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1724  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 आसाम कोयला  खान  बोनस  1968

 जो  दिनांक  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सुचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1725  में  हुई  थी  ।

 (&:)  कोयला,खान  भविष्य  निधि  1968

 जो  21  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1726  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 are  प्रदेश  खान  भविष्य  निधि

 1968  जो  21.  1968  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आरे ०  1727  में

 दिल  हुई  थी  ।

 नवेली  कोयला  भविष्य  निधि

 1968  जो  दिनांक  21  1968 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्र घि सूचना  संख्या  जी०  एस०  arte  1728  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।
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 ary  प्रदेश  कोयला  खान  बोनस  चौथा

 1968  जो  दिनांक  26  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1895  में  प्रकाशित  हुई  थी  |

 कोयला  खान  बोनस  1968  जो  दिनांक
 )

 26  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  189  में  प्रकाशित  हुई  att

 आसाम  कोयला  खान  बोनस  1968

 जो  दिनांक  26  1968  के  भारत के
 राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  भार०  1897  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 राजस्थान  कोयला  खान  बोनस  1968

 जो  दिनांक  26  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1898  में  प्रकाशित  हुई  थी
 ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  2083/68

 खाद्य  निगम  इत्यादि

 सामुदायिक  बिक्री  तथा  सहकार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  भ्रन्नासाहिब

 :  मैं  निम्न  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  —

 (1)  खाद्य  निगम  1964  की  धारा  44  की  उपधारा  (3)  के

 अन्तर्गत  खाद्य  निगम  1968  की  एक  प्रति  जो

 दिनांक  29  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर ०  1597  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी

 गई  ।  द  लिये  संख्या  टी०  2084/68]

 (2)
 बीज  1966  की  धारा  25  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत

 बीज  1968
 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  2  1968  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  1632  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  wae  टी ०

 2085/68]

 (3)  परिश्रमी  बंगाल  राज्य  विधान  मण्डल  का

 1968  की  धारा  3  की  उपधारा  (3)  के  अ्रन्तर्गत  कलकत्ता

 थिक का  ५ पटु  दारी  कार्यवाहियां  रोकना  संशोधन

 1968  (1968  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  25)  की

 एक  प्रति  जो  दिनांक  25  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  gar  था  |  [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  द  fra  संख्या  एल०  टी ०
 2086/68 ]
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 (4)  कंपनी  1956  की  घारा  619%  की  उपधारा  (1  |  के  अन्तर्गत

 नेशनल  सीड्स  कारपोरेशन  नई  कैमरों  1966-07  के

 काय  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भंवर  जों

 संस्करण )  ।  [  पुस्तकालयों में
 रखी  गई ।  दिये  संख्या  एल ०  टो०

 2087/68 |

 मजूरी  भुगतान  परिवहन  सेवायें  )  नियम

 aa  तथा  पुनर्वास  मंत्री  (at  :  मैं  मजूरी  भुगतान  1936  की  धारा

 26  की  उपधारा  (6)  के  अंतगर्त  मजूरी  भुगतान  परिवहन  सेवायें  )  1968  की

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  जो  दिनांक  7  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  एस०  Alo  3036  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  द लिये

 संख्या  एल ०  टी०  2088/68

 प्राक्कलन  समिति

 तथा  प्रतिवेदन

 श्री  शान्ति  लाल  शाह  मैं  प्राक्कलन  समिति  के  निम्नलिखित

 प्रतिवेदन  पेश  करता  हूँ

 (1)  भूतपूर्व  पुनर्वास  मंत्रालय-दंडाकारण्य  परियाँ-के  बारे  में  प्राक्कलन

 समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  विधय  में  प्रतिवेदन  |

 दिक्षा  मंत्रालय  राष्ट्रीय  संग्रहालय  नई  और  )

 नेशनल  गैलरी  आफ  माइन  आटे  नई  दीवाली-के  बारे  में  प्राकलन

 समिति  के  चौथे  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा

 की  गई  कायंवाहो  के  विषय  में  प्रतिवेदन  ।

 ee

 नियम  3171.0  रे  अन्तगेंत  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  हड़ताल  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  की  विरोधी  दल

 के  नेतायों  के  साथ  बठक  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  :  Mr.  Speaker,  yesterday  we  had  a-meeting
 in  your  Chamber  at  1.50  p.  Besides  the  leaders  of  the  opposition.  patties,  Dr.  Ram

 Subhag  Singh,  Minister  for  Parliamentary  Affairs  and  Shri  Gujral  were  present  at  that
 meeting.  It  was  decided  in  that  meeting  that

 Dr.
 Ram  Subhag  Singh  would  arrange  a
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 (Saka)

 eS  ae

 meeting  of  the  opposition  leaders  with  the  Prime  Minister  and  in  that  meeting  the  matters

 relating  to  strike  by  Ceatral  Government  Employees  would  discussed.  At  that  time  Dr.

 Ram  Sudhag  Singh  also  said  that  in  addition  to  that  matter  any  other  matters  might  also

 be  discussed  in  that  meeting  in  any  body  had  no  ob‘ection  to  discuss  those  matter.  But  it

 seems  from  the  reports  appearing  in  the  newspaper  that  Dr.  Ram  Subhag  Singh  is  not

 going  to  arrange  any  rreeting  of  the  opposition  leaders  immediately  with  the  Prime  Mini-

 ster.  So  would  request  to  Dr.  Ram  Subhay  Singh  that  he  should  dispel  our  dou  bts  and

 arrange  an  early  meeting  of  the  opposition  leaders  w.th  the  Prime  Minister.

 eft  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  अध्यक्ष  हम  में  से  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  था

 कि  इस  बैठक  की  घोषणा  सभा  में  की  जानी  परन्तु  आपने  कहा  था  चूकि  यह  बात

 मेरे  सामने  हुई  इसलिये  ऐसा  ही  समझना  चाहिये  जैसा  कि  संभा  में
 हई

 a

 sit  स०  vito  बनर्जी  :  डा०  सिंह  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  विरोधी  दल  के  नेतायों

 के  वक्तव्य  की  ओर  अध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  दिलाया  था  आप  नें

 इस  बात  की  पुष्टि  की  थी  कि  उन्होंने  सिंह  प्रस्तावित  बैठक  की  तिथि  उसके

 चर्चा  के  विषयों  का  उल्लेख  नहीं  किया  श्री  ।  मत  आपने  अपनी  स्थिति  पुर्णतया  स्पष्ट  कर

 दी

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Communications  (Dr.  Ram  Subhag  Singh):

 I  confirm  that  the  statements  of  Shri  Vajpayee and  Shri  Banerjee  are  correct.  will  arrange

 a  meeting  and  stand  by  my

 \f  घायल
 अनुसूचित

 जाति
 तथा  अनुसूचित  आदिमजाति

 आदेश  1  ie

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED  TRIBES  ORDERS  (AMENDMENT)  BILL

 श्री  श्लील  go  चन्दा  (  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 सभा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  सूचियों  में

 कतिपय  जातियों  तथा  आदिम  जातियों  को  सम्मिलित  करने  और  उन्हें  उनसे

 उनके  प्रतिनिधित्व के  पु  समायोजन  तथा  संसदीय  तथा  विधान

 सभा  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  जहां  तके  यह  पुनः  समायोजन  तथा

 ga:  सीमांकन  करना  कतिपय  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिम  जातियों  को

 सूचियों  से  निकालने  अथवा  उनमें  सम्मिलित  करने  के  परिणामस्वरुप  आवश्यक

 तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विध्यक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  में  श्री  अशोक  मेहता  के  स्थान  जिन्होंने  त्याग-पत्र  दे  श्री  पल्लम

 दिल्ली  गोबिन्द  मेनन  को  नियुक्त  करती  है  ि

 अध्यक्ष  महोदय  :  seq  यह  है  कि :

 अनुसूचित  जातियों  va  अनुसूचित  ध्ादिस..जातियों  की  सूचियों  में

 कीवी  र्थी
 ओ  कम  तियों  को  सम्मिलित  और  उन्हें  उनसे
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 विधेयक

 उनके  प्रतिनिधित्व  के  समायोजन  तथा  संसदीय  तथा  विधान

 सभा  के  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  पुनः  सी  जहां  तक  ग्रह  पुनः  समायोजन  तथा

 पुनः  सीमांकन  करना  कतिपय  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिम  जातियों  को

 सूचियों  से  निकालने  अथवा  उनमें  सम्मिलित  करने  के  परिणामस्वरूप  areas

 तथा  तशंसम्बन्धी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त

 समिति  में  श्री  अशोक  मेहता  के  स्थित  जिन्होंने  त्याग  पत्र  दे

 नी  पन्नमपिल्लि  गोविन्द  मेनन  को  नियुक्त  करता  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  Motion  was  adopted

 श्री  मघुलिमये  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में

 Re:  Arrest  of  Shri  Madbu  Limaye

 थी  नाथ पाई  :  खड़े  हुए  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  आपने  12  बजे  चिट  भेजी  थी  और  अब  खड़े  हो  गये  ।  यदि  आपको

 अनुमति  दी  जाती  है  तो  प्रत्येक  माननीय  सदस्य  11.45  अथवा  12  बजे  चिट  भेजेगा  और  फिर

 खड़ा  हो  जायेगा  ।

 Shri  Rabi  Ray  (Puri)  :  Mr.  Speaker,  yesterday  I  had  written  to  you  a  letter  about

 the  arrest  of  Shri  Madhu  Limaye  and  Shri  Arjun  Singh  Bhadoria.  Both  these  hon  Meme

 bers  are  now  in  jail.  You  are,  therefore,  requested  to  ask  the  Home  Minister  to
 make

 a

 statement  in  this  regard.

 mera  महोदय :
 मैंने  आपका  पत्र  गृह  मंत्री  को  भेज  दिया  है  मुरैना  उनका  उत्तर  प्राप्त

 महीं  हुआ  है  ।  यदि  WR  उनका  उत्तर  प्राप्त  हो  गया  ता  34
 वशनचा छनता बाण

 द  ह  की  किये-सूची  मैं

 शामिल  कर  लिया  जाता  ।

 Shri  Rabi  Ray  :  You  ask  him  to  give  a  statement  by  to-marow.

 Mr.  Speaker  :  Alright,  I
 ie

 do  so.

 थ्री  जी०  आना  कुर्बानों  :  अध्यक्ष  आपने  मुझके  चन्द  दाऊद  कहने  की

 अनुमति  दी  है  ।  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  अन्य  दलों  के  माननीय  सदस्य  भी  ah  कुछ  कहने  का

 waar  क्योंकि  अब  इस  सभा  में  कुछ  कहने  के  लिये  न  केवल  बल्कि  अन्य
 सदस्यों  को  अनुमान  भी  आवश्यक है

 ।  जा  कुछ  कल  हुआ  मैं  उलका  उल्लेख-कर रहा  हू  ।

 हमारी  संसद  का  सम्मान  केवल  देश  में  ही  सीमित  नहीं  अपितु  अन्य  देशों  में  भी  gard

 संसद  सम्मान  है  ।  अब  प्रशन  यह  है  कि  stage  इस  सम्मान  को  कायम  रखना है

 अथवा  इसे  कम  करना  है  ।  इस  सभा  में  मेरे  भी  अधिकार  हैं  तथा  आपके  भी  अधिकार दे  ।
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 धन  अधिकरों  की  सुरक्षा  की  आवश्यकता  क्योंकि  इस  समय  न  तो  हमारे  ही  और  न॑  a

 आपके  अधिकार  सुरक्षित  हैं  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  कल  केवल  एक  ही  ger  कहा  था  कि  वह  किसी  के

 दबाव  में  नहीं  आयेंगी  ।  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  मंत्री पक्ष  के  लिये  अर  भी  अपमानजनक  दादों

 का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  अतः  यदि  प्रधान  मंत्री  कोई  ऐसा  शब्द  इस्तेमाल  नहीं  कर

 जो  विपक्ष  के  लिये  अपमानजनक  सभा  तो  व्या  हम  ऐसे  दाब्द  इस्तेमाल  कर  सकते

 जो  मंत्री  पक्ष  के  लिये  अपमानजनक  हों  ?  इस  बात  का  निर्णय  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रत्यक्ष  सहोदय  :  इसीलिये  तो  मैंने  कल  सामान्य  प्रयोजन  समिति  की  बठक  बुलाई  है  |

 वहां  दलों  के  नेता  भी  होंगे  ।  मैं  समता  हु  ऐसे  शब्दों  का  इस्तेमाल  न  किया  जाना  हो  बेहतर

 मेरी  मननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  है  कि  ऐसे  शब्दों  का  उल्लेख  न  किया  जाये  |

 Shri  George  Fernandes  (Bombay  -South) :  Mr.  Speaker,  my  only  submission  is  that

 if  we  talk  about  parliamentary  conventions,  then  we  should  Jook  at  the  conventions  of  the

 House  of  commons:  Here  the  Prime  Minister  has  not  been  allowed  to  speak  once  only.

 whereas  in  the  House  of  Commonsin  U.K.  the  Prime  Minister  has  not  been  allowed

 to  speak  on  hundreds  of  occasion,  I  fail  to  understand  what  is  the  breach  of  Parliamentary

 convepions  in  it  ?

 श्री  glo  नाठ  मकानों  उत्तर-पूर्व  )  :  आपने  कहा  है  कि  कल  सामान्य

 जन  समिति  की  बैठक  होगी  तथा  उसमें  कुछ  बातों  पर  विचार-विमर्श  क्या  जायेगा  ।  मैं  नहीं

 aaa  कि  उस  बैठक  का  कुछ  लाम  क्योंकि  आपके  सामने  आप  के  कमरे  में  कुछ  बातें

 कही  जाती  हैं  और  फिर  इसके  तुरन्त  बाद  उससे  इन्कार  कर  दिया  जाता  हिंदी  यहीं  पद्धति

 चलती  तो  बैठक  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 श्री  स०  ato  बनर्जी  हमने  अनुरोध  किया  था  कि  प्रधान  मंत्री  को  कु

 विशिष्ट  बातों  पर  चर्चा  करने  के  लिये  gow  बुलाती  चाहिये  ।  आपनें  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं

 कहा है

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy  Speaker  «7  the  Chair

 श्री  नाथपाई  इस  संसद  के  सम्मान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया हैं
 ।  आज

 14  नवम्बर  है  और  आज  से  छ  वर्ष  qa  इस  संसद  में  सर्वसम्मति  से  यह  संकल्प  पारित  किया

 गया  कि  फोन  ने  हमारा  जितनी  भूमि  पर  कब्जा  रया  उसका  एक  एक  इच  बलपूर्वक

 fa  से  अजाद  किया  जायेगा  संसद  द्वारा  इस  संकल्प  को  पारित  किये  छः  वर्ष  हो  गये  ।  मैं

 मानना  चाहता  हूँ  कि  इस  संकल्प  को  पुरा  करने  के  लिपे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ।  अतः

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  जो  ae  सब  सम्मति  से  पारित  किये  गये  अपने  संकल्प  को  प्रीत

 तकर  उसका  सम्मान  क्या  होगा  ?
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 जन्म
 तथा  bi

 एं जोक रण  विधेयक

 GISTRATION  OF  BIRTHS  AND  DEATHS  BILL-(Contd)
 e

 अघ्यक्ष  महोदय  :  अब  इस  सभा  में  जन्म  तथा  मृत्यु  विधेयक  पर  quart  चर्चा  की

 जायेंगी  |

 ऊपरी  लोबो  प्रभु  )
 :  मैं  अपने  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहने  से  पूर्वे  तीन

 परों पर  आपका  विनीता  लेना  चाहूं  गा  '  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  चू  कि  य

 विधेयक  पांव  ag  पुराना  है  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  जा  चुका  इसलिये  ag

 कोई  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करेंगे  ।  अतः  मेरा  पहला  प्रत  यह  है  कि  क्या  लोक  सभा  का  का

 केवल  उस  विधेयक  पर  रबड़  की  मोहर  लगाना  जो  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किया  जा  चुका

 इस  वक्तव्य  से  इम  सभा  के  सदस्यों  तथा  इस  सभा  के  अधिकारों  का  हनन  होता है

 होंने  स्पष्ट  कहा  है  कि  चू  कि  यह  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किया  जा  चुका  है  और

 यदि  वहू  संशोधन  स्वीकार  करते  तो  इसे  पुनः  राज्य  सभा  को  भेजता  और  इसके

 पारित  होने  में  विलम्ब  होगा  इसलिये  वह  संशोधन  स्वीकार  करने  को  तैयार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सभा  को  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  कि  उस  सभा  में  बया  कहा

 गया

 ait  लोबो  प्रभु  :  इस  विधेयक  को  पांच  बर्ष  तक  विलम्बित  किया  गया  यदि
 इसमें

 पांच  दिन  का  और  बिलम्ब  हो  जाता  तो  उससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ेगा  ।  परन्तु  मंत्री  महोदय

 ने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  इस  सभा  के  सदस्यों  तथा  इस  सभा  के  अधिकारों  का  हनन  होता  है  |

 दूसरी  बात  जो  मैं  इस  सभा  के  समक्ष  है  वद  यड़  है  कि  इस  वादविवाद

 के  दौरान  तीन  बार  गणपूर्ति  के  लिये  घंटी  बजानी  पड़ी  सभा  में  बहुत  कम॑  माननीय

 सदस्य  उपस्थित  रहे
 हैं  तथा  गणपूर्ति  हमेशा  संदिग्ध  इस  बात  से  मुक्त  कोई  दुःख

 नहीं  है  कि  माननीय  सदस्य  सभा  में  उपस्थित  न  केन्द्रीय  हाल  में  बैठे  परन्तु  मैं  आपसे

 एक  विनिश्चित  विनिमय  इस  सम्बन्ध  में  चाहता  हूं  कि  जो  माननीय  सदस्य  वाद-विवाद  में

 भाग  ही  नहीं  लेते  हैं  तथा  जिन्हें  संशोधन  की  जो  जानकारी  नहीं  क्या  उनको  उनके  पक्ष

 अथवा  विपक्ष  में  मत  देने  का  अघिकार  है
 ?  माननीय  सदस्यों  का  काम  के  वल  हांਂ

 वधवा  *'नहींਂ  में  मतदान  करना  ही  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  माननीय  सदस्यों  का  काम

 अथवा  में  मतदान  करना  ही  रह  गया  है  ।  संसदीय  कार्य  मन्नी  को  इस  सम्बध

 में  विचार  करना  चाहिये  और
 we  ag  देखना  चाहिये  कि  यह  war  नाटक  न  चले  ।  यदि

 उनकी  भोर  से  कोई  विधेयक  पेश  किया  जाता  तो  उनके  दल  के
 सदस्यों

 का  काम  वेवल

 अथवा  में  मत  देना  ही  होता  है  और  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  विषयक  गह

 कायें  मंत्रालय  द्वारा  लाया  गया है  तथा  मंत्रालय  चाहता  है  कि  इसे  यथाशीघ्र  पारित  किया

 क्योंकि  उसे  ज्ञात है
 कि  वह  इसके  पक्ष  अथवा  विपक्ष  में  मत  डलवा  सकता  है  ।  गुह  कार्य

 मंत्रालय  को  अपने  इस  waa  पर  पुर्निवचार  करना  चाहिये  ।
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 शा  ew

 यह  विधेयक  बहुत  मढ़  त्व पूर्ण  इस  कानून  को  राज्य  एवं  जिला  स्तर  पर  ही  नहीं

 अपितु  पंचायत  स्तर  पर  भी  लागू  किया  जायेगा  ।  जन्म  सम्बन्धी  आंकड़ों  में  उन  बच्चों  के

 आंकड़े  सम्मिलित  नहीं  किये  जाने  चाहिये  जो  dar  होते  ही  मर  जाये  अथवा  भरे  हुए  पैदा  हों  ।

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  )  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का

 प्रश्न  है  ।  सभा  ने  यह  खण्ड  पारित  कर  दिया  है  शर  त्  इसी  पर  फिर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  लोबो  प्रभु  :  मैं  केवल  इतना  कहना  चाहता  हूँ  कि  ये  आंकड़े  अलग  अलग  बनाए  रखे

 जाने  चाहिये  ।  फिर  इस  विधेयक  में  यह  बात  पंचायत  के  मन्त्री  पर  छोड़  दी  गई  है  कि  वह  इस

 बात  को  निर्मित  करेगा  कि  अमुक  बच्चे  की  मृत्यु  होते  ही  हुई  अथवा  अपूर्ण  मामला  गर्भ

 पात  का  है  या  नहीं  |  इन  सब  बातों  की  भ्रम  उससे  नहीं  की  जानी  चाहिये  |

 श्री  रा०  ढो०  मारे  (  बम्बई-मध्य  )  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन है  |  जब  कोई

 माननीय  सदस्य  कोई  ऐसी  बात  कह  रहा  हो  जिसका  विषय  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  न  हो  या

 ऐसे  खण्डों  पर  बोल  रहा  हो  जो  सभा  ने  पहले  पास  कर  दिये  हों  तो  हम  व्यवस्था  को

 उठा  सकते  हैं  ।

 Shri  Atal  Bihari  VaJpayee  (  Balrampur  )  :  It  would  have  been  better  ह  the  Minister

 of  Home  Affairs  had  accepted  to  have  the  Bill  referred  to  a  Select  Committee.

 Shei  George  Fernandes (  Bombay-South  support  the  views  expressed by  Shri

 Vajpayee.

 थी  स०  सो०  बनर्जी  (  कानपुर  )  :  ws  विधेयक  विवादास्पद  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत

 हैं  कि  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  विषयधान्तर  बोलता  है  तो  अध्यक्ष  महोदय  उसे  बोलने  से  रोक

 सकते  परन्तु  इस  विधेयक  पर  ठीक  ढंग  से  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।  गर्त  इसे  संयुक्त  प्रवर

 समिति  को  भेज  देना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भण्डार  की  ag  बात  बिल्कुल  ठीक  थी  कि  जिन  खण्डों  पर  कल

 विचार  किया जा  चुका  अब  उन्हें  नहीं  दोहराया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  श्री  बाजपेयी  की

 बात  का  सम्बन्ध  है  फि  इस  विषयक  पर  और  आगे  विचार  किया  जाना  मैं  श्री  शुक्ल  से

 चकक््तब्य  देने  के  लिये  अनुरोध  करत  हूं  ।

 थी  विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  उपबन्ध  का  महत्व  और  मी  बढ़  गया  क्योंकि  oe

 गणना  होने  वाली  है  ।  इसीलिये  हम  चाहते  हैं  कि  यह  कानून  शीघ्र  बन  जाये  ।  मैंने  ऐसा

 gare  कभी  भी  नहीं  दिया  कि  सभा  इन  बातों  पर  चर्चा  ही  न  करे  |

 इसके  पश्चात  लोक  समा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  दो  बजे  म०  प०  तक  के  लिये  स्थगित

 हुई  ।

 The  Lok-Sabha  then  a  diourned घड छ  52६6  10  r  Lusch  till  fourteen.of  the  clock
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 लोक-सभा  मध्याह्न  भोजन  के  gary  दो  बज  फर  पांच  मिनट  म  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  reassembled  after  Lunch  at  five  minutes  past  fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए

 ं  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chatr

 दि |  हमारा श्री  विधा चरण  शक्ल  :  मैं  खण्ड  10  के  विषय  में  स्पष्टीकरण  दे  रहा  था

 विचार  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  यह  काम  सौंपने  का  नहीं  है  जो  अधिसूचित  क्षेत्र  में  काम  न  कर

 रहा हो
 ।  नगरपालिका  के  वही  कर्मचारी  सूचना  भेज  सकेंगे  जो  किसी  ऐसी  घटना  के  समय

 घटना-स्थल  पर  उपस्थित  नहीं  |

 पह  खण्ड  क्षति  पहुँचाने  वाला  बिलकुल  नहीं  है  ।  अतः  माननीय  सदस्यों  को  इस  पर  अधिक

 उत्तेजित  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इन  संशोधनों  को  स्वीकार  करना

 आवश्यक  नहीं  और  सभा  को  इस  खण्ड  को  उसी  रुप  में  विचार  करना  afer  और  पास  करना

 चाहिये  जिस
 रुप  में  ag  विधेयक  में  उल्लिखित  है  ।

 श्री  श्रीचंद  गोयल  (  चण्डीगढ़  )  मैंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  कि  इस  विधेयक  को

 संयुक्त  प्रवर  समिति  को  भेज  देना  चाहिये  ।  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूँ  कि  यह  प्रस्ताव  कुछ

 विलम्ब  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  परन्तु  यदि  ag  प्रस्ताव  न्यायोचित  है  तो  मन्त्री  महोदय  को

 इसे  आत्म-सम्मान  का  विषय  न  बना  कर  उसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करने  में  कुछ  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 कठिनता  इयाँ

 भी  विचार  करने  के  लिये  प्रस्ताव  को  जब  स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  और  कुछ  खण्ड  भी

 पारित  हो  जाते  हैं  तो  हमारे  लिये  एक  ही  रास्ता  रह  जाता  है  कि  हम  इस  सम्बन्ध  में  आगे  की

 कार्यवाही  करें  ।  इस  सम्बन्ध  में  नियम  बिल्कुल  स्पष्ट  हैं  ।  यदि  सरकार  संशोधन  स्वीकार  करना

 भी  चाहे  तो  भी  ag  कठिनाई  है  ।

 थो  तैन्ने  वि दबना थम  (  विशाखापत्तनम  )  :  ऐसे  बहुत  से  मामले  हुए  हैं  ।  जहां  विधेयक

 को  विचारा  पास  करते  के  बाद  भी  यदि  सभा  ने  जैसा  महसूस  किया  कि  प्रह  विधेयक  संयुक्त
 प्रवर  समिति  को  भेजा  जाना  चहिये  ऐसा  किया  गया  है  ।  इसमें  कोई  रुकावट  नहीं  है  ।

 खण्ड  10  में  या  परस्पर  विरोधी  बातें  कही  गयी  हैं  या  कुछ  बातें  फालतू  फिर  इस

 विषयक  में  सजा  देने  को  भी  व्यवस्था  है  ।  सूचना  देने  वाले  ब्यभ्तिपों  का  भी  एक  क्रम  है  और

 इसी  के  अनुसार  सजा  देंने  की  भो  व्यवस्था  है  ।  मेरा  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  इस  विधेयक

 में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  इसे  प्रवर  समति  को  भेज  देना  अच्छा  रहेगा  ।

 Shri  Deven  Sen  (  Asansol  In  accordance  with  Rule  109  at  any  stage of  a  Bill
 which  is  under  discussion  in  the  House,  a  motion  that  the  debate  on  tbe  Bill  be  adjourned
 may  be  moved  with  the  consent  of  the  Speaker.  So,  if  you  give  me  the  consent,  I  would

 like  to  move  the  same.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  प्रस्ताव  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखू गा
 ।  जहाँ  तक

 दूसरे  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध  मेंने  उसे  पहले  ही  अस्वीकार  कर  दिया  है  ।
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 sit  श्रीचन्द  गोयल  :  पहले  कई  मामलों  में  प्रस्ताव  qr  विचार  करने  की  अवस्था  में

 और  खण्ड-सवंर  विचार  के  समय  भी  विधेयक  को  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  गया  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  का  पहले  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।  विधेयक  के  प्रत्येक

 खण्ड  पर  सूक्ष्मता  से  विचार  किया  जा  सकता  है  परन्तु  इस  अवस्था  में  संयुक्त  प्रवर  समिति  को

 भेजने  वाले  प्रस्ताव  को  रविवार  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 Shri  Deven  Sen:  I  beg  tu  move

 ‘That  the  debate  on  the  Bill  be

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता  हूँ  ।  प्रश्न  यह  है  :

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  स्थगित  कर  दी  जाय

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar

 पक्ष में  44  विपक्ष में  =  54

 The  Lok-Savha  divided  :  Ayes,  44  Nees,  54

 प्रस्ताव  ग्र स्वीकृत  पहचान
 The  motion  was  negatived

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (  Moradabad  ):  In  spite  of  many  lacunas  in  the  Bill  Gove-

 rment  is  acamant  10  get  it  passed  just  because  of  there  party’s  majorily  in  the  House.

 Certain  discrepancies  are  not  being  removed  on  the  plea  that  there  will  be  delay  in  pass-

 ing  the  Bill,  want  to  point  out  that  this  Bill  is  against  the  secular  policy  of  the  Govern-
 ment.  The  sweeper  has  been  entrusted  the  work  of  informant  irrespective  of  the  fact  whe-

 ther  he  is  employed  or  not.  This  is  injustice  with  the  Harijan  community  as  a  whole.  In  my

 opinion  it  would  have  been  beiter  if  ‘purohit’  the  Brahmin  had  been  entrusted  with  this

 work  becauce  he  is  supposed  to  perform  religious  ceremonies  after  the  birth  of  a  child  but

 this  fact  has  not  been  taken  into  con-ideration.  The  Government  should  remove  the  entire
 clause  pertaining  to  ‘sweeper’  0121 ४४158  it  is  bound  to  hurt  their  feelings,  The  hon’ble

 Minister  should  accept  this  ameudment.

 aft  बेशी  शंकर  stat  (  बांका  )  :  मैं  संशोधन  संख्या  26  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 शी  स०
 इन्दू

 (
 बालासोर

 :  मैं  संशोधन  संख्या  28  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi):  I  may  point  out  that  in  certain  case  no  midwife,  nurse  or

 doctor  is  present  at  the  time  of  birth  of a  child  and  in  such  cases  sweeper  can  give  reliable
 information  about  the  birth  of  a  child  because  he  is  supposed  to  carry  placenta.  There  is

 no*question  of  their  insult  cut  on  the  other  hand  it  makes  them  more  responsible  person.

 oh  तमिलनेट  बच्चे  के  जन्म  की  खबर  देने  का  काम  बहुत  जिम्मेदारी  का

 काम  दस  प्रकार  का  काम
 किसी  मेहतर

 आदि  पर
 ad  छोड़ा  जाना  चाहिये
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 जहां  तक  मृत्य  का  सम्बन्ध  अस्पताल  में  केवल  चिकित्सा  अधिकारी  (  मेडिकल

 आफिसर  )  ही  प्रकाशित  कर  सकता  है  कि  अमुक  व्यक्ति  पो  मृत्य  हो  गई  है  अब  सरकार  इस

 काम  को  दाई  या  मेहतर  आदि  को  सौंपना  चाहती  उ  ,  यह  बात  बिल्कुल  अनुचित  है  ।  फिर

 उप  खण्ड  के  अनुसार  जिल  व्यक्ति  को  यह  काम  जता  है  उसे  घटनास्थल  पर  उपस्थित

 होना  चाहिये  परन्तु  खण्ड  2  में  लिखा  हैं  कि  उसका  उपस्थित  रहना  आवश्यक  नहीं  ।  फिर  ये

 लोग  किस  अधार  पर  सूचना  प्राप्त  करेंगे  और  सुचना  की  प्रमाणिकता  क्या  होगी ?  मेहतर  तो

 सुनी-सुनाई  बात  भी  कह  सकते  हैं  ।  इस  विधेयक  की  शब्दावली  भ्रामक  है  ।

 शव-दाह  के  समय  जो  लोग  शव  को  दाह  संस्कार  के  लिये  ले  जाते  हैं  वे  उस  स्थान  के

 मालिक  को  मरने  ae  व्यक्ति  के  बारे  में  पुरी  सूचना  देते  हैं  ।  परन्तु  खण्ड  3  में  कुछ  कौर  a

 बात  कही  गयी  है  ।  अतः  यह  विधेयक  कठिनाइयों  और  परस्पर  विरोधी  बातों  से  भरा  पड़ा  है  ।

 सरकार  को  इस  विधेयक  को  उपयुक्त  रूप  में  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  आगे  और  कोय

 वाही  करनी  चाहिये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  नियम  की  समस्या  है  ।  हमने  केवल  इसी  खण्ड  why

 संशोधनों  पर  एक  घन्टे  का  समय  लगा  दिया  अब  मैं  संसद  काय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता

 i  प  crass
 हैँ  कि  वह  इस  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  स्पष्ट  HA  क्यों  कि  slats  सदस्य  ने  एक  नई

 बात
 उठाई  है  ।  इसके  बाद  मैं  यह  चर्चा  समाप्त  करुण  |

 oft  वेणी  शंकर  शर्मा  (  बांका  )  :  आपने  सब  को  बोलने  की  झ्नुमति दे  दी  है  लेकिन

 पछतावा  को  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसके  कई  पृष्ठ  प्रस्तावक  हैं  ।

 थी  बेणणी  शंकर  वर्मा  :  इस  खण्ड  के  बारे  में  समस्त  संशोधन  मेरे  थे  ।

 श्री  wlaraa  नायर  (  facil  )  :  इस  महत्वपूर्ण  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिये  केवल  एक

 घन्टे  को  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।  यह  समय  कितने  निर्धारित  किया  था

 उपाध्यक्ष  सहोदप औ  कार्य-मंत्रणा  समिति  ने  समय  वियत  किया  था  ।  उसे  समय  विभिनन

 at  और  दलों  के
 साथ  प्रतिनिधि  मौजूद  थे  ।

 श्री  दत्तात्रेय  कुन्दे  (  कोलाबा  कार्य-मंत्रणा  समिति  में  इस  समा  के  10  प्रतिशत से
 अधिक  प्रतिनिधि  नहीं  थे  ।

 थ  श्री  श्रीचन्द  गोयल  मैं  कार्य-मंगता  समिति  की  बैठक  में  आरम्भ  से
 नत  तक  मौ  ख़ुद  था  ।  इंस  विषयक  के  लिये  कोई  नियत  नहीं  किया  गया  था  ।  मैंने  डा०

 gam  fag  से  विधेयक  के  लिये  समय  निर्धारित  करने  के  लिये  कहा  था  ।  इस  विषय  पर  हम
 जब  विचार  करेंगे  जब  समा  में  विषयक  पर  प्रचार  हो  रहा  होगा  |  at  विषयक  पर  चर्चा
 करने  के  लिये

 समय  नियत  नहीं  किया  गया  था  ।
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 es  ए णाप्प्रू  न
 =  टीं  किया  गया

 थी  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  (  डा  )  ।  चूकि  उस  समय  यह  अनुभव  चट्टा

 था  कि  यह  विधेयक  इतना  है  और  इसका  म  जि n¥or
 इतना  खराब  है  ।  मैं  आपसे

 दन  करूंगा  कि  इस  रितिक  पर  चर्चा  करने  के  लिये  ate  अधिक्  समय  की  अनुमति  दी  जानी

 चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  एक  घन्टे  की  बजाये  इत  पर  अगे  ही  चार  घन्टे  तक  चचा  की  जा

 चुकी  है  ।  अत्र  मैं  इसके  लिये  और  अधिक  समय  की  अनुमति  कैसे  दे  सकता  हूँ  |

 श्री  राममूर्ति  (  दूर  )  :  यह  कोई  राजनीतिक  ar  मता  त  हीं  है  ।  यदि  किसी  ऐसे  खण्ड

 का  उल्लेख  किया  गया  है  जो  ब्पवहारिक  नही ंहै
 सरकार  को  इसे  ara  प्रतिष्ठा  को

 नहीं  बनाना  चहिये  ।  सरकार  ag  क्यों  सोचती  है  कि  जो  मसौदा  इसने  तैयार  किया  है  उसमें

 परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सब  सदस्यों  को  सुनने  के  बाद  मेरा  यह  विचार  था  कि  विधेयक  पर

 sie  चर्चा  को  आवश्यकता  है  और  इसलिये  मैंने  विधेयक  पर  एक  घन्टे  की  बजाय  चार  घन्टे

 की  चर्चा  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।  लेकिन  इस  प्रकार  कब  तक  समय  को  बढ़ाया  जाता  रहेगा  |

 श्री  श्रीकान्त  नायर  :  1:  नवम्बर  के  सूचना-माग  2  में  सरकारी  विधान  कार्य  तथा

 अन्य  कार्य  के  लिये  समय  निर्धारित  करने  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  हैं  ।  लेकिन  उसमें  इस

 विधेयक
 का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  सभा  को  इस  प्रकार  गुमराह  नहीं  करना  चाहिये  ।

 Shri  George  Fernandes  (  Bombay-South  Ihave  gota  point  of  order.  Bill

 cannot  be  introduced  in  the  House  as  it  is  against  the  constitution.  am  reading  Article
 13  of  the  Constitution.  It  says:--

 All  Jaws  in  force  in  the  territory  of  India  immediately  before  the  commence-

 ment  of  this  constitution,  in  so  far  as  they  are  inconsistent  with  the  provisions
 of  this  Part,  shall,  to  the  extent  of  such  in  consistences,  be  avoid.

 (2)  The  State  shall  not  make  any  law  which  takes  away  or  abridges  the  rights

 conferred  by  this  Part  and  any  law  made  in  contravention  of  this  clause  shall,

 to  the  extert  of  the  contravention,  be

 Then  House  refer  to  Article  17:  is  abolished  and  its  practice  Io

 any  form  is  forbidden.  The  enforcement  of  any  disability  arising  out  of  ‘uniouchability’

 shall  be  an  offence  punishable  in  accordance  with  the  law.

 Now  please  1000  at  clause  10.  Its  Says

 shall  be  the  duty  of  the  sweeper  in  tie  municipality,  panchayat  or  any  local

 क  ७  हि  क  थ  क  *१  etc authority

 There  is  no  definition  of  the  *‘Sweeperਂ  in  it.  If  the  meaning  of  the  sweeper  had
 been  a  person  performing  the  duty  of  the  sweeper  in  the  municipality,  panchayat  or  any
 local  authority,  it  would  have  been  cleared.  But  bere  the  word  of  sweeper  is  written  on
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 1 ा 14
 1968  जन्म  तथा  मृत्यु  रजिस्ट्रीकरण  विधेयक

 the  basis  of  tne  religion,  which  is  against  article  17  of  the  Constitution.  Ev  stybody  has

 opposed  the  word  You  have  yourself  felt  the  use  of  this  word  ‘Sweeper’  is
 not  proper.

 But We  were  of  the  view  that  this  Bill  would  be  referred  to  the  Select  Committee.
 the  Hon.  Minister  is  adamant.  Hon.  Deputy  Speaker  should  look  into  the  matter  and

 should  try  to  stop  something  to  be  done  against  the  rules.

 उपाध्यक्ष  महोदय  थ  यदि  दाऊद  को  ऐसा  at  लिया  जोय  तो  इससे  गलत  फहमियां

 होंगी  ।  मैंने  कहा  था  कि  दस  संवेदनशील  शब्द  को  हटाया  जाये  ।  इस  पर  विचार  करना

 सरकार  का  गतंव्य  है  ।  (  व्यवधान  )

 Shri  Shiv  Charan  Lal  (Firozabad)  :  I  have  to  raise  a  point  of  order,  Who  is  sweeper
 Sweeper  means  I  think  ‘Bhangi’  is  that  person  who  violets  the  rules.

 Will  it  be  possible  for  the  sweepers  to  go  to  every  house  and  ask  about  the  births.
 You  are  killing  humanity  I  am  deadly  against  it.

 श्री  स०  मो०  aaa  :  मैं  नियम  389  के  अंतगर्त  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाता

 जब  विधेयक  में  शब्द  शामिल  किया  गया  था  और  इस  पर  चर्चा  की  जा  रही  थी  तो

 इसके  स्थान  पर  वालेਂ  शब्द  को  रखने  का  सुभाव  दिया  गया  था  ।  अस्त  में  इसे

 कमेंचारीਂ  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  था  ।

 नियम  389  के  अनुसार

 सब  विषय  जिनका  दन  नियमों  में  विशिष्ट  रूप  से  उपबन्ध  न  किया  गया  हो  तो

 इन  नियमों  की  विस्तृत  क्रियान्विति  से  सम्बन्धित  सब  wer  ऐसी  रीति  से  विनियमित  किये

 जायेंगे  जैसा  कि  अघ्यक्ष  समय  समय  पर  निर्देश  दें  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  (  बिल् द्वार  )  मंगी  वह  व्यक्ति  है  जो  भाव  देता  है  ।

 (  व्यवधान

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  विषयक  के  हिन्दी  संस्करण  में  कहा  है

 पंचायत  या  अन्य  स्थानीय  प्राधिकारी  के  भंगी  उन्होंने  कर्मचारीਂ  शब्द  का  सुभाव

 दिया  है  वह  शब्द  अच्छा  है  ।

 थी  रणधीर  fag  (  रोहतक  )  :  इसको  वापिस  लिया  जाना  चाहिये  ।  यह  स्पष्ट  विभेद

 की  भावना है  ।

 उपाध्यक्ष  यदि  सभा  में  इतना  क्षोभ  है  तो  सरकार  को  नियम  110  पर  विचार

 करना  चाहिये  ।  इस  नियम  के  arcana  यदि  सरकार  चाहे  तो  विधेयक  को  वापिस  ले  सकती

 है  ।
 मैं

 अपने  अधिकार  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकता  ।  (  हज घान  )

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (  Shri  Vidya  Charan  Shukla
 We  have  no  love  for  the  word  When  the  demand  of  removing  this  word  was
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 made  we  thought  of  substituting  and  ap+ropriate  word  in  its  place.  We  have  no  obiection

 even  in  referring  the  matter  to  the  Select  Committee.  There  is  no  religious  or  caste

 discrimination  in  this  Bill.  Government  have  no  object  if  the  Bill  may  be  referred  to  the

 Select  Commnuittee  uuder  the  rules.  The  Select  Committee’s  amendments’  have  been  decla-

 red  out  of  order  by  you.  Therefore,  the  amendments  could  not  be  discussed,

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (  Balrampur  If  the  Government  have  no  objection,

 the  Bill  may  be  referred  to  the  Select  Committee.

 aft  सुरेख नाथ  द्विवेदी  :
 चू

 कि  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  विधेयक  को  प्रवर

 समिति  को  सौंपा  जाये  अब  एक  ही  तरीका  वाकी  रह  है  कि  विधेयक  सरकार  विधेयक

 को  वापिस  लेली  या  सभा  किसी  तरीके  से  यह  निर्णय  ले  कि  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 सौंपा  जाये  ।

 Shri  Atal  Bihati  Vajpayee  Ifthere  is  any  difficulty  in  referring  (he  Bill  to  the

 Select  Commitie,  the  discussion  on  the  Bill  should  be  postponed  and  the  Minister  may  be

 asked  to  resubmit  the  Bill  with  an  appropriate  substitute  for  the  word  ‘Sweeper’

 fafa  मन्त्री  (att  गोविन्द  :  विधेयक  में  प्रयोग  किये  गये  विशेष  शब्द  के  कारण

 प्रक्रिया  का  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।  विधेयक  के  खण्ड  10  में  शब्द  प्रयोग  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  भंगी  दाऊद  का  सम्बन्ध  है  संविधान  के  अन्तगेंत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 आदिम  जातियों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  किये  गये  आदेश  में  भंगी  शब्द  का  क्रम

 नहीं  दिया  गया  है  ।  अतः  शब्द  का  प्रयोग  किसी  वर्ग  या  समुदाय  से  सम्बन्धित  न  होकर

 एक  व्यतीत  के  व्यवसाय  जो  भाड  देती  सम्बन्धित  है  |

 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  हिन्दी  के  संस्करण  में  किसी  शरीर  शब्द  का  प्रयोग

 किया  गया  है  ।  इस  समय  हम  अग्र  जी  में  तैयार  किये  मसौदे  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  और  यहां

 जो  भी  पास  किया  जायेगा  वह  विधेयक  का  अग्रेजी  संस्करण  होगा  (  व्यवधान  )  इसके

 नियम  बन  जाने  के  बाद  भाषा  भ्रायोग  विधेयक  का  हिन्दी  में  अनुवाद  करेगा  और  इसके  बाद

 राष्ट्रपति  द्वारा  इसे  स्वीकृति  और  प्रभा विकृत  किया  जायेगा  ।  यदि  विधेयक  का  उचित  अनुवाद

 नहीं  किया  गया  है  तो  इस  बारे  में  आपत्ति  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  विधेयक  के  हिन्दी

 अनुवाद  में  भंगी  शब्द  गलत  हो  सकता  है  यह  अलग  बात  है  ।  हम  उस  विधेयक  पर  चर्चा  नहीं

 कर  रहे  हैं  ।  इस  समय  जो  विधेयक  सभा  के  सामने  है  यदि  उसका  अनुवाद  उचित  नहीं  किया

 गया  है  तो  इस  विधेयक  के  बारे  में  आपत्ति  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  इसका  हिन्दी  मुस्कुरा  प्रमाणीकृत  नहीं

 | ॥  आपको फिर  भी  उसके  अनुवाद  के  बारे  में  अपनी  अपनी  शंकाए  प्रकट  की  जा  सकती  हैं

 उनको  समाधान  करना  चाहिये  ।

 चू  कि  इसका  हिन्दी  अनुवाद  भंगी  गया  अतः  आपत्ति  उठाना  स्वभाविक  हो
 गया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayce  :  I  suesest  that  under  Rule  109  the  consideration  on
 this  Bill  should  *e  postp»ned.  In  my  opinion  Rule  788  should  be  suspended  and  my
 resolution  should  be  accepted.
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 जन्म  तथा  मृत्यु  रजिस्ट्रीकरण  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  को  वाजपेयी  का  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  रहा  हूँ  ।

 थी  रा०  ato  भण्डारे  :  मैं  आपका  ध्यान  नियम  110  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूँ  जिसके  अनुसार  प्रस्तावक  सभा  की  अनुमति  से  विधेयक  को  अन्य  तरीके
 से  प्रस्तुत  कर

 सकता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  इस  मामले  में  अन्य  सम्बन्धी  कठिनाइयां  अतः

 सरकार  और  भाप  दलों  को  विचार  का  अवसर  देने  के  लिये  इस  विषय  पर  चर्चा  स्थगित  की

 जाती  है  ।

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पहले  ही  पारित  किया  जा  चुका  है  ।

 विधेयक  को  प्रवर  स्मिति  को  सौंपा  जा अब  यह  इस  सदन  से  वापित  नहीं  लिया  जा  सकता  ।

 सकता  है  ।  यदि  ऐसा  करना  नियमानुसार  सम्भव  नहीं  है  हुरी तो  उम  ह्यया  fa
 ant  it  घायल  पर  फिर  से

 विचार  करने  के  लिये  सहमत  होंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ७, मु  नियम  338  को  निलम्बित  करना  पड़ेगा  ।  मैं  इसे  सभा  का

 मत  जानने  के  लिये  रखू गां  |  प्रश्न  यह  है

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  ore  और  मृत्यु  रजिस्ट्रीकरण

 1968  पर  वाद-विवाद  स्थगित  करने  के  प्रस्ताव  पर  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा

 कायें  संबंधी  नियमों  के  नियम  338  का  लागू  होना  निलम्बित  किया

 जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  वाजपेयी  के  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करता  हुं  ।  प्रश्न  यह

 है  कि  :--

 एकक  राज्य-सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रुप  में
 जन्म और  मृत्यु  रजिस्ट्रीकरण

 1968  पर  वाद-विवाद  स्थगित  किया  जाय  | 1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न
 The  motion  was  adopted

 ग्रोथ  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधेयक

 CENTRAL  INDU  CTRIAT.  SECLIRITT पय  थ  द  ध  hb  SBLLARIE  ग्य  FORCE  BILL
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 उपक्रमों  के  बेहतर  संरक्षण  तथा  सुरक्षा  के  लिये  केन्द्रीय

 fire  सुरक्षा  बल  नाम पा  एक  बल  के  गठन  तथा  विनियमन  के  लिए  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रुप  विचार  किया  जाय  ी

 श्री  श्रीवास्तव  नायर  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  ।  इस  पर  चर्चा  नहीं  की

 जानी  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय॑  को  पहले  बोल  लेने  दीजिये  ।  मैं  आपको  भी  बोलने

 की  अनुमति  दूगा  |

 श्री  बिद्या  चरण  शुक्ल  :  यह  विधेयक  सभा  में  चर्चा |  लिये  पहले  1967  में  आया  था  |

 काफी  चर्चा  के  बाद  इसे  दोनों  सदनों  की  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  विचार  के  लिए  सौंप  दिया

 गया  था

 हमारा  मुख्य  उद्देश्य  सरकारी  उपक्रमों  के  वाच  एण्ड  वार्ड  संगठन  को  अधिक  कुदाल

 और  अच्छा  प्रशिक्षण  देना  है  ।

 —
 इस  समय  सारे  उद्योगों  के  वाच  एण्ड  वाड  कामना  रियों  की  ag  क्ति  बेतरतीबी  से  होती

 सरकारी  क्षेत्र  में  स्थिति  उपक्रमों  की  देख-रेख  के  लिये  हमें  केन्द्रीय  दल  की  स्थापना

 करनी  पड़ी  ।

 हम  प्रगति  रक्षा  सेवाओं  को  भी  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  सम्मिलित  करना  चाहते  हैं

 ताकि  आग  बुलाने  का  प्रशिक्षण  और  यन्त्र  अच्छे  स्तर  के  हों  ।

 मैं  विधेयक  के  खण्ड  3,  10  भर  14  की  ate  सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  खण्ड

 3  में  उत्लेख  किया  गया  है  कि  इस  दल  का  मान  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  की  रक्षा  और

 सुरक्षा  के  लिये  किया  जायगा  ।  खण्ड  4  और  10  में  दल  के  कत्तव्य  के  विषय  में  उल्लेख  किया

 गया  है  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  वर्तमान  वाच  एण्ड  वाड  का  स्तर  इस  दल  के  स्तर  का  होना

 चाहिये  |  यदि  वर्तमान  कर्मचारियों  का  स्तर  ऐसा  ही  हुआ  तो  हम  उन  सब  को  इस  नये  दल  में

 नियुक्त  कर  लेंगे  ।

 एक  प्रश्न  जो  संयुक्त  समिति  में  भी  उठाया  गया  था  वह  यह  था  कि  क्या  संसद  को  यह  कायें

 करने  का  भ्र धि कार  है  ।  इस  बारे  में  संयुक्त  समिति  ने  भारत  के  महा-न्यायवादी  की  राय  मांगी

 थी  महा  न्यायवादी  संयुक्त  समिति  में  उपस्थित  हुए  थे  और  उन्होंने  इस  बात  की  पुष्ठि  की  थी

 कि  खाद्य  सरकार  द्वारा  प्रकट  किए  गए  विचार  उचित  हैं  ।

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर  रख  feat  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  इसको

 देख  सकते  हैं  ।

 सरकारी  उपक्रमों  से  जुड़ी  कुछ  स  तयों  के  बारे  में  आपत्ति  की  गई  थी  |  उदाहरणा  के

 तौर  पर  एक  बिजली  घर  केन्द्र  सरकार  के  उपक्रमों  में  बिजली  सप्लाई  कर  रहा  है  ।  और  वह
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 14  1968  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधेयक

 ना

 बिजलीघर  केन्द्र  सरकार  का  है  तो  विधेयक  के  अनुसार  ag  स्पष्ट  नहीं  कि  क्या  बिजली  घर

 की  सुरक्षा  का  कार्य  केन्द्रीय  सुरक्षा  दल  राज्य  सरकार  अनुमति के
 बिना  कर  सकता

 है
 अतः  हमने  इसमें  संशोधन  कर  यह  कर  दिया है  कि  इसके  लिये  राज्य  सरकार  की  अनुमति  की

 आवश्यकता  होगी  ।  वर्तमान  जो  समा  के  सामने  में  इसकी  व्यवस्था  की
 गई  है

 इस  विषय  को  अपने  सम्मान  का  विषय  नहीं  माना  जाना  चाहिये  |  इस  विधेयक  में

 जो  भी  त्रुटियां  हमें  नजर  आईਂ  उन्हें  हमने  dae  प्रवर  समिति  में  ही  हटा  दिया  ।  हम  राज्य  के

 मामलों  में  हस्तक्षेप  करना  नहीं  चाहते  ।  हमारा  मुख्य  उपाय  देश  के  सब  सरकारी  उपायों

 का  संरक्षण  करना है  ।  इस  विपक्ष  पर  सब  राज्य  सरकारों  से  सलाह  ली  गई  थी  ।  उसके  बाद

 कुछ  राजनीतिक  परिवर्तन  हो  गये  हैं  ।  हमने  सब  आपत्तियों  को  हल  करने  का  प्रयास  किया

 है  इसको  सभा  के  सब  वर्गों  से  सहयोग  प्राप्त  होना  चाहिये  ।

 रेलवे  के  मामले  में  भी  रेलवे  सुरक्षा  दल  की  व्यवस्था  है  ।  उसे  सभा  ने  स्वीकार  किया

 था  |  इस  विधेयक  का  मसौदा  भी  उसी  झ्राघार  पर  तेयार  किया  गया  है  ।

 श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  इस  मामले  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  का  अनुकरण  किया

 जायेगा  |  तब  यह  दल  असफल  हो  क्योंकि  रेलवे  सुरक्षा  दल  असफल  रहा  है  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  जब  विधेयक  को  संयुक्त  प्रवर  समिति  को  सौंपा  गया  था  तो

 सभा  ने  विधेयक  के  उपायों  को  स्वीकार  किया  था  ।  राज्य  सभा  इस  सिफारिश  पर  कि  विधेयक

 को  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  सहमति  प्रकट  कर  सभा  ने  विधेयक  के
 रद्द  इयों  की

 स्वीकृति  दी  है  ।  जहां  तक  संसद  के  अधिकार  का  सम्बन्ध  इस  विषय  पर  काफी  चर्खा  के

 बाद  प्रवर  समिति  द्वारा  निर्णय  feat  जा  चुका  है  और  इस  विषय  को  फिर  से  उठाना  उचित

 नहीं  होगा  ।  मैं  बीटेक  को  विचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  नी०  श्रीवास्तव  नायर  विधेयक  के  विमान  रूप  से  संविधान  की  सातवीं

 अनुसूची  की  सुची  2  का  उल्लंघन  होता  है  ।  सुची  2  की  पहली  चार  मदों  में  विधि  व्यवस्था

 पुलिस  न्याय  प्रशासन  तथा  कारावासों  के  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 पर  डाली  गई  है  ।

 माननीय  मन्त्री  का  यह  तके  गलत  है  कि  इससे  स्थिति  में  सुधार  होगा  क्या  वाच

 एण्ड  ats  के  कर्मचारियों  को  ठीक  ढंग  से  भर्ती  नहीं  किया  जाता  ।  मेरा  कहना  है  कि  इसका

 बाच  एण्ड  are  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  और  कि  इससे  खजाने  पर  बोझ  बढ़ेगा  ।

 जिन  व्यक्तियों  को  न्यायालय  में  अथवा  जेल  में  नहीं  लेजाया  जा  सकता  उनको  बन्दी  बनाने

 का  यह  ढंग  नहीं  है  ।  इससे  सभी  राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  को  चोट  पहुंचेगी  ।  यह  विधेयक

 कानून  तथा  राज्यों  के  हितों  के  पुर्णतया  विरुद्ध  सभी  राज्य  ध  दी |  ने  इसका  विरोध

 किया है  ।
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 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  बल  को  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  ढंग  पर  बनाया  जा  रहा  है

 परन्तु  रेलवे  की  सुरक्षा  का  काम  राज्य  की  पूलिस  को  सौंपा  गया  सरकार  को  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  करते  समय  इस  अनुभव  का  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |

 Shri  George  Farnandes  (Bombay-South)  :  1  rise  on  a  point  of  order,  List  2 a  of

 the  Seventh  Schedule  of  the  Constitution  is  exclusively  a  State  list.  Central  Government

 cannot  enact  an  legislation  on  any  subject  given  under  this  list,  So  far  as  list  No.  1  is

 concerned  Central  Government  has  the  right  to  enact  legislation  in  regard  to  the  naval.

 military  or  air  force  and  other  armed  forces  of  the  union.  But  the  Central  Gov  ernment

 cannot  enact  legislation  in  regard  to  the  Police.

 The  hon.  Home  Minister  should  clarify  as  to  whether  they  are  going  to  create  mili-

 tary,  para-military  or  a  Police  Force.  If  this  is  a  military  force  than  this  force  cannot  Ca-

 try  oo  the  task  which  is  being  given  to  them  because  they  cannot  arrest  a  person  in  a  State

 unless  ca'led  by  the  civil  power.  A  Manager  of  the  concern,  or  a  firm  cannot  be  called  a

 civil  power,

 Clause  19  of  the  Bill  is  similar  to  those  which  are  found  in  the  Army  Act.  But  it  is
 ह

 quite  clear  th.t  Government  intention  was  to  create  a  police  force  as  it  clear  from  the  |  ri-

 ghts  of  arrest  etc.  Which  are  being  givento  the  Industrial  Security  Force.  These  rights

 are  similar  to  those  entrusted  to  the  sta’e  police.  Hence  the  Central  Government  have  no

 right  to  enact  such  an  lecislation.

 Shri  Rabi  Ray  (Puri):  Esupport  the  points  raised  by  Shri  George  Farnandes  and

 Shri  Shrikantan  Nayar.  It  will  give  air  to  the  disputes  which  are  already  going  on  between

 the  Central  and  the  Stale  It  will  also  amount  to  interference  in  the  State

 Subjects.

 The  hon.  Minister  has  ysust  stute  that  this  force  is  being  equipped  with  the  same  po-

 wers  which  are  already  given  to  the  Railway  Protection  Force.  But  the  factua!  position  is

 quite  different.  I  would  like  to  know  whether  the  Central  Government  is  working  on  the

 plea  that  the  State  Government  have  failed  to  protect  the  property  of  the  Central  Govern-

 ment,  I  demand  that  the  opinion  of  the  State  Government  in  this  respect  may  be  placed  on

 the  Table  of  the  House.

 थ्री  जी०  विश्वनाथन  :  मैं  एक  प्रथम  बात  कहना  चाहता  हूँ  ।  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  सम्पति  के  बारे  में  कानून  बना  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  विधेयक  के  समाचार  सातवीं  अनुसूची  की  संघ  सुची  के  मद  32  का  उल्लेख  कर  सकते  हैं  ।

 परन्तु  वर्तमान  विधेयक  के  खण्ड  14  में  यह  व्यवस्था  है  कि  इस  बात  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 औद्योगिक  उपक्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  जा  सकता  है  ।  इस  बात  को  राज्य  सरकार  के

 उपक्रमों  में  भी  भेजा  जा  सकता  है  ।  अतः  यह  विधेयक  राज्य  विषय  के  अन्तगंत  भी  आ  जाता

 केन्द्रीय  सरकार  किसी  राज्य  विषय  पर  कोई  कानून  नहीं  बना  सकती  ।

 शमी  राममूर्ति  :  यदि  seq  सम्पति  की  सुरक्षा  का  है  तो  इस  विधेयक  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  ।  इन  कारखानों  के  प्रबन्धक  कारखानों  तथा  अन्य  सम्पत्ति  की  रक्षा  के  लिए

 किसी  को  भी  नियुक्त  कर  सकते  हैं  ।  क्या  मन्त्री  इस  बात  से  इन्कार  कर  सकते  हैं  कि  वे  कुछ
 लोगों  को  पुलिस  का  काम  सौंप  रहे  हैं  ?  किसी  को  बिना  वारंट  के  अथवा  वारंट  से  गिरफ्तार
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 करना  तथा  तलाशी  लेना  पुलिस  का  काम  हैं  5  कि  किलो  रना  करने  वाले  बल  का

 में  साफतौर  पर  लिखा है
 कि  विधि  व्यवस्था  तथा  पुलिस  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की

 जिम्मेदारी  है  ।  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सर्कार  की  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  है  ।  इससे  राज्य  तथा

 केन्द्रीय  सरकारों  में  गड़े  के  बढ़ने  का  भय  है  ।  जबतक  इस  मद  को  राज्य  सूची  से  निकाल  कर

 समवर्ती  सूची  में  नहीं  रखा  जाता  तब  तर्क  केन्द्रीय  सरकार  ऐमा  कानून  नहीं  बना  सकती  |

 श्री  विश्वनाथन  ने  ठीक  ही  कहा  हैं  कि  केन्द्रीय श्री  श्री  चन्द  गोयल  :

 कार  अपनी  सम्पति  की  रक्षा  के  लिए  कानून  बना  सकती  है  ।  परन्तु  विधेयक  के  खण्ड  10 लि

 के  अ्रबुसार  यह  बल  राज्य  सरकार  की  सम्पति  की  रक्षा  के  लिए  भी  भेजा  जा  सकता  है  ।  अतः

 हू  राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  करना  है  ।  दूसरे  राज्य  सरकारों  ने  इसका  विरोध

 किया है  ।

 Shri  Randhir  Singh  Rohtak  )  :  It  is  avery  simpie  thing  that  Government  has  the

 tight  to  make  the  laws  for  the  protection  of  the  property.  | ह  is  not  an  encroachment  on

 the  rights  of  the  State  Government,  This  force  hand  over  the  arrested  person  to  the  conce-

 red  loca!  police  s  ation.

 Proviso  to  clause  14  says  clearly  that  no  such  request  shall  be  entertained  unless  it

 is  made  with  the  consent  of  the  Government  of  the  State  in  which  the
 undeataking

 is  situ«

 ated.  So  it  is  not  an  encroachment  .on  the  authority  of  the  State.

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  मैं  केवल  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  भूतपूर्व

 वादी  ने  भी  इस  बारे  में  कोई  स्पष्ट  राय  नहीं  star  कि  साक्ष्य  से  स्पष्ट  होता  है  ।

 al  स०  कुन्द  :  श्री  दफ्तरी  ने  इस  बारे  में  शंका  व्यक्त  की  थी  कि  इस

 विधेयक  से  राज्य  सूची  में  हस्तक्षेप  होगा  ।  इस  बल  को  पुलिस  की  शक्ति  प्राप्त  होगी  |  यह  बल

 बिना  वारंट  किसी  को  गिरफ्तार  कर  सकता  है  तथा  किसी  की  तलाशी  ले  सकता  है  ।

 सरकार  की  अनुमति  के  बिना  राज्य  में  स्थिति  उपाय  में  इस  बल  को  नियुक्त  करना  कठिन

 होगा  ।  यह  विधेयक  मजदूरों  के  अधिकारों  को  समाप्त  करने  के  लिये  ही  लाया  गया  है  ।

 पालिका  इस  विधेयक  को  निश्चित  रूप  से  te  कर  देगी  |

 Shri  Deven  Sen  (Asansol)  :  I  want  to  draw  your  attention  on  Articles  21  and  22  of
 the  Constitution.  It  is  there  in  the  constitution  that  no  person  shall  be  deprived  of  his
 life  or  personal  liberty  except  according  to  procedure  established  by  law.  But  according
 to  this  Bill  any  supervisory  officer  or  member  of  the  Force  may,  without  apy  warrant, from  a  acting  magistrate  and  without  a  warant  arrest  any  person.

 Even  clause  13  of  this  Bill  is  against  the

 श्री  कुन्दे  :  इस  विधेयक  के  खण्ड  13  के  अन्तर्गत  इस  बल  का

 कोई  भी  पर्यवेक्षक  अधिकारी  अथवा  सदस्य  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  गिरफ्तार  ब्यक्ति  को
 बिना  अनावश्यक  विलम्ब  के  पुलिस  अधिकारी  को  सौंप  देगा  ।  अथवा  पुलिस  अधिकारी  को

 अनुपस्थिति  में  समीप  के  पुलिस  स्टेशन  ले  जायेगा  ।  खण्ड  के  अन्तिम  भाग  से  राज्य  सरकार  के
 मधिकीारों  का  उल्लंघन  होता  है  ।  इस  पर  आपत्ति  की  जा  सकती  हैं  ।
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 कोई  गैर-सरकारी  safe  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  कर  सकता  ।  किसी  भी

 कानून  में  इस  बात  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 ही  रा०  ढो०  भण्डारे  )  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि

 ती  तरे संकर कोई  गैर-सरकारी  व्यक्ति  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  पकड़  ता  है  ।

 श्री  दत्त चय  कुन्दे  :  पकड़  सकता  है  परन्तु  गिरफ्तार  नहीं  कर  सकता  ।

 मेरा  निवेदन  केवल  इतना  है  कि  सरकार  को श्री  श्वेतपत्र  सिह  कोठारी  :

 अपने  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  हो  का  जून  बनाना  चाहिए  ।  खण्ड  10  में  जहां  तरक  केन्द्रीय

 सरकार  को  सम्पत्ति  का  प्रश्न  है  वहां  तक  तो  ठीक  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  सम्पत्ति

 की  रक्षा  करने  का  अधिकार  है  ।  परन्तु  जहां  तक  प्रत्य  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  है  मैं  महसूस

 करता  हूं  कि  उनकी  सुरक्षा  के  कानून  बनाने  का  अधिकार  राज्य  सरकार  को  >
 @  ।  यदि  इस

 विधेयक  को  वर्तमान  रुप  में  पारित  किया  गया  तो  मेरे  विचार  में  इसको  न्यायपालिका  द्वारा  रद

 कर  दिया  जायेगा  भत  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूगा  कि  इन  शब्दों  को  तथा  प्रफुल्ल

 को  ger  दिया  जाये  ।  इस  विधेयक  को  महान्यायवादी  को  उसकी  राय  जानने  के  लिए  सौंपा  जा

 सकता  है  ।

 शी  दी०  चं०  फार्मा  मैं  माननीय  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  हम  किस  ओर  जा  रहे

 सर्वप्रथम  हमने  भाषायी  राज्य  बनाये  |  अब  हम  ऐसी  औद्योगिक  बस्तियां  बनाने  जा  रहे  हैं

 जिनकी  पुलिस  को  किसी  को  बिना  वारंट  गिरफ्तार  करने  की  शक्ति  होगी  ।
 यह

 भारत  के  लिए

 एक  बुरा  दिन  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  विधेयक  का  सावधानी  से  अध्ययन  किया  है  ।  इस  समय

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  सम्बन्ध  ऐसे  है  कि  सन्देह  तथा  भय  उत्पन्न  हो  सकता  है  ।

 meq  यह  है  कि  यदि  इस  कानून  के  अन्तर्गत  कोई  कार्यवाही  की  जाती  है  इससे  we

 अथवा  भय  उत्पन्न  होगा  |  मेरा  विचार  है  कि  इस  बात  की  सर्वोच्च  न्यायिक  अधिकारी  द्वारा

 विवेचन  की  जानी  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  यह  सभा  एक  घंटे  के  वाद-विवाद  में  केन्द्रीय  तथा

 राज्यों  के  क्षेत्र  का  मिर्ज़ा  नहीं  कर  सकती  ।  इस  बात  का  faa  केवल  सर्वोच्च  न्यायालय  ही

 कर  सकता  है  कि  इस  कानून  से  संविधान  के  उपबन्धों  उल्लंघन  होता  है  अथवा  नहीं  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्यों  की  अनुमति  द्वारा  क्षेत्राधिकार  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  मेरे

 विचार  में  ऐसा  हो  सकता  है  ।  अतः  मैं  उठाई  गई  समी
 आपत्तियों  को  we  करता  हूँ  ।

 ait  तैन्ने  विश्वनाथन  :  संविधान  के  अ्रन्तगंतत  हमें  कुछ  शक्तियों

 तथा  जिम्मेदारियां  दी  गई  हैं  ।  यह  कहकर  कि  इस  प्र  बाद  में  निर्णय  किया  जायेगा  हम

 अपनी  जिम्मेदारी  नहीं  छोड़  सकते  ।  कुछ  लोग  इसको  तुरन्त  पास  करना  चाहते  हैं  कयोंकि  वह
 #2, ro  रसा उनकी  सहायता  करता  है  ।  परन्तु  यदि  इस  स  ठ ्जनक  खण्ड  को  पडा  जाता  है  तो  समूचा

 अधिनियम  व्यर्थ  हो  जायेगा  |
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 उपाध्यक्ष  महोदया  जब  हम  इस  खण्ड  विशेष  पर  पहुंचेंगे  तब  इस  पर  विचार  कर  लिया

 zr) कब जायेगा  ।  श्री  श्रीकान्तन  नायर  तथा  अन्य  स  द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  को  मैं  पहले  ही

 रह  कर  चुका

 थी  पोल  मोड़ो  :  आपने  अपने  विनियोग  में  कहा  है  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विनिमय  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  नहीं  दी
 मेरे

 पास  एक  सुभाव  आया  है  जोकि  मैं  सरक।र  के  पास  भेज  रहा  हूँ  ।

 थ्री  बनर्जी  ने  कहा  है  कि  इस  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  करने  से  पुन  महान्यायवादी  को

 सभा  में  बुलाया  जाये  ।  यह  प्रस्ताव  नहीं  है  केवल  एक  सुभाव  है  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South):  Sir,  under  Article  99,  the  House  must  call

 him  and  then  only  he  can  come  here,

 उपाध्यक्ष  महान्यायवादी  अपने  आप  यहां  नहीं  आ  सकते
 ।  उन्हें  बुलाना

 fara  oronat Ua  चान  प  ्र
 ह  उ तमी  ag  यहां  श्री  सकते  हैं  ।  परन्तु  वह  केवल  सिद्ध  ही  बुलाये  जा

 सकते हैं  ।

 श्री  देवेन  क्या
 प

 अपनी  चर्चा  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 +h,  We1 Shri  Deven  Sen  (Asansol)  :  Sir,  I  beg  to  move  :  ‘that  Vall  e  di  $c stUS5  on  on  this
 ॥: 111 | be

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  ‘fe  केन्द्रीय  औद्यो गिक  सुरक्षा  विषयक  1968,

 जिस  रूप  में  राज्य  सभा  ने  पारित  किया  पर
 चर्चा

 स्थगित  की  जाये  कब्

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  gar
 The  Lok-Sabha  Divided

 पक्ष में  52;  विपक्ष  में  75

 Ayes  52;  Noes  75

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 ‘The  motion  was
 negatived

 अब  हम  सामान्य  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  ।  श्री  श्रीचन्द  गोयल  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 थ्रो  राठ  ढो०  भण्डार  पीठ  सीन  हुए
 Shri  D.  Bhandare  in  the  Chair
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 a

 Shri  Shrichand  Goyal  (Chandigarh):  Sir.  1  suport  the  constitutional  difficulties

 hich  have  been  raised  about  its  Bill  also  support  the  suggestion  of  Shri  Banerjee
 that  we  should  take  the  help  of  the  Attorney  Genezal  and  ca!l  him  here

 When  this  Bill  was  in  the  Select  Committee  we  met  so  many  witnesses  which

 comprised  Government  representatives,  managers  of  industrial  orgapisation  and  trade

 union  leaders,  None  of  them  supported  the  introduction  of  this  Bill.

 The  hon,  Minister  while  speaking  on  this  Bill  stated  that  the  watch  and  war rd  was

 not  in  a  position  to  protect  these  establishments.  My  submission  about  this  is  that  we

 should  bring  about  changes in  the  service  conditions  of  watch  and  ward  so  that  after  per-

 6008  may  be  recruited  to  this  service

 No  State  Government  refused  to  render  police  help,  The  witnesses  also  stated  that

 the  loss  suffercd  due  to  disturbances  was  negligible

 Our  ex-Inspector  General  of  Police,  Shri  5,  M.  Dutt  stated  that  this  Bill  18.0
 bigh

 ‘brain  child.  If  so  then  the  hon.  Minister  is  only  implementing  his  suggestion.

 Even  most  of  the  State  Governments  have  opposed  this  measure.  The  Governments

 of  Punjab,  West  Bengal,  Assam,  Madras,  Kerala,  Bihar  and  Mysore  have  opposed  this.

 ‘They  have  expressed  the  fear  that  it  would  cause  deterioretion  io  the  Centre--State
 .telations.

 Tt  will  badly  affect  the  interests  of  workers  The  workers  gave  their  best  -aftér

 declaration  of  emergancy  in  1962  and  as  such  we  should  take  them  into  confidence  about
 such  matters.

 Through  this  Bi}l  we  create  distrust  against  State  Governments.  (071  the  one  hand

 we  talk  of  national  integration  and.  on  the  other  hand  we  bring  such  a  measure  which  will

 ‘barm  the  delicate  relationship  of  Centre  and  states.  The  representative  ‘of  Assam.  has
 dubbed  this  measure  as  interference in  the  affairs  of  States

 |  The  Government  can  always  take  action  under  Articte  355  of  the  Constitution  if  the

 law  ard  order  situation  in  tho  State  is  001  carried  on  in  accordance  witb  (he  provisions  of

 the

 We  should  not  leave  things  to  the  managers  of  the  factories  as  through  this  measure

 we  would  be  giving  much  authority  to  the  Managing  Directors

 This  Bill  will  go  against  the  interests  of  workers  will  harm  the  trade  unioo

 activities,  The  police  under  this  Bill  will  be  authorised  to  search  the  houses  and  will  be

 against  the  democratic  principle.  This  Bill  cannot
 be

 amended,  it  has  to  be  ended.

 It  will  create  rivalry  between  the  police  force  to  be  raised  under  this  Bill  and  the

 By  bringing  this  the  Government  in  playing  into  the  bands already  existing  local  police
 of  the  Bureaucracy  I  appeal  that  this  Bill  may  be  wiihcrawo.

 Shri  Ranchir  Singh  (Rohtak)  :  Sir,  1  feel  that  a  long  standing  need  has  been  fulfilled

 by  this  Bill  I  want  to  congratulate  the  hon.  Minister  oa  this.

 If  the  intention  of  this  Bill  had  been  to  finish  the  tight  to  strike  or  rigit  to  hold
 We  are  now  ni  atti ug

 meetings,  I  would  have  been  the  first  to  oppose  it,  Dalising  sO  many

 your  industries  and  in  order  to  protect  them  we  must  bave  a  force.
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 We  have  different  problems  for  different  States,

 We  have  invested  miich  capital  in  the  Bokaro,  Rourkela,  Biilai  and  other  plants
 and  so  we  must  protect  them.  But  the  people  who  will  man  this  force  should  not  be
 those  who  have  police  mentality.  They  should  be  ex-army  personnel,  We  have  released
 about  6  thousand  Neos  and  it  is  our  duty  to  rehabilitate  them.  They  should  be  taken  in
 this  force,

 Moreover  there  will  be  right  to  appeal  if  the  provisions  of  th‘s  Bill  are  abused,  But
 the  last  word  would  be  that  of  the  Central  Government.  I  suggest  that  if  one  is  not
 statisfied  by  that  then  he  should  be  able  to  move  the  Supreme  or  the  High  Court  as  provie
 ded  in  Article  226  of  the  Constitution.

 agree  with  the  right  of  arrest  provided  for  in  clause  10.  It  is  very  essential  that

 precaution  should  be  taken  against  any  sabotage  and  a  provision  should  be  made  for  that,

 The  Security  Officers  must  have  the  right  of  arrest.  Itis  nota  pew  thing.  Already  the
 customs  staff  and  Excise  staff  has  got  such  rights.  They  will  be  responsible  for  the  secu-
 rity  of  property  worth  crores  of  rupees.  Alongwith  this  I  request  to  ensure  that  this  right
 is

 Rot
 misused,

 Taking  into  consideration  the  clause  18(2)  it  can  be  said  that  no  arrest  would.  be
 made‘in  cases.  lt  should  remove  the  apprehensions  of  our  friends  on

 Opposite  side.

 थ्री  ज़ी ०  विश्वनाथन  यह  जो  नया  सुरक्षा  दल  विधेयक  बनाया  जा  ter

 है  यह
 अपने  प्रकार को

 विश्व
 में  पहली

 फोन  होगी  |  इत  प्रकार  की  व्यवस्था  विश्व  के  किसी  मी

 देश  में  नहीं है  ।

 इसकी  क्या  आवश्यकता  है  ?  क्या  पहले  ही  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये

 हमारे  पास  पर्याप्त  साधन  नहीं  हैं  ?  क्या  सरकार  को  राज्य  सरकारों  पर  भरोसा  नहीं  है  अथवा

 यह  उनके  अधिकार  स्वय  लेना  चाहती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  के  सहयोग  से  सभी  काय

 करने  चाहियें  ।  1962  से  1967  तक  हमारे  देश  में  कोई  सुरक्षा  बल  नहीं  ari  इस  समय

 भाषा  की  स्थिति  थी  ।  अब  इस  की  कया  fate  आवश्यकता  हो  गई  है  ?  सरकारी

 पहले  ही  घाटे  पर  चल  रहे  हैं  ।  इससे  उन  पर  और  अधिक  बं  भ  पड़ेगा  और  केन्द्रीय  सरकार  के

 संसाधनों  पर  भी  अधिक  | बाक  पड़ेगा  ।

 ge  विधेयक  को  पारित  करने  मेरे  विचार  तो  संसद  को  अधिकार  Hy  नहीं  है  4

 ag  विषय  राज्य
 सरकारों

 के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  ।

 1967  के  आम  चुनाव  के  बाद  कई  राज्यों  में  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  स्थापित  हो  गई
 aa  तो  राज्यों  को  अधिक  मांगें  दिये  जाने  की  मांग  हो  रही है

 ।  इस  प्रकार  के  कानून  से  तो
 केन्द्रीय  सरकारे  उनके  अधिकारों  को  कन  कर  रही  है  ।  अब  राज्यों  को  पुलिस  के  अतिरिक्त  एक
 और  बल  राज्यों  में  अराजकता  को  रोकने  के  लिये  होगा  ।  इस  प्रकार  दोहरी  व्यवस्था  होगी  ।

 गलतफहमी  भी  हो  सकती  है  इत  नई  व्यवस्था  का  कांग्रेस  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  मी  विरोध
 फिया  है  ।  इंस  बारे  में  आसाम  और
 दिया  जा  सकता

 >
 मैसूर  के  कांग्र  सी  मुख्य  मन्त्रियों  के  पत्रों  का  उदाहरण

 प  ।  इस  प्रकार  इस  विधेयक  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  कामिक  संघों  ने  भी
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 इसका  विरोध  frat  है  ।  इस  बल  ५  कारण  प्रबन्धकों  और  मजदूरों  के  बीच  प  fa  3

 और  भौद्योगिक  शान्ति  भंग  होगी  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  का  कार्यकरण  हमारे  समक्ष  है  ।  रेलवे  में  चोरी  होने  की  वारदाते  बढ़े

 गई  हैं  ।  इस  नये  बल  से  मी  इसी  प्रकार  के  परिणाम  निकलेंगे  ।  इस  विधेयक  के  पास  हो  जाने

 के  बाद  सभी  मंत्रालय  अपने  अपने  बल  रखना  चाहेंगे  ।

 यही  उचित  होगा  कि  सरकार  इस  विधेयक  को  वापिस  ले  नहीं  तो  मेरा  सदन  से

 अनुरोध  है  कि  इसे  अस्वीकार  कर  दें  ।

 Shri  Shash!  Bhushan  (Khargaon)  :  1  had  chance  to  go  to  Durgapur.  The  workers

 of  water  plant  there  were  on  strike  during  those  days,  ह  saw  that  persons  belonging  to

 the  security  wing  were  also  on  strike,  The  entire  factory  was  close  for  about  three  mc  oths

 and  crores  of  rupees  were  lost  as  a  result.

 Our  public  sector  factories  are  engaged  in  the  पाए  of  vital  equipment  for

 defence  also.  छह  proper  steps  are  not  taken,  it  can  result  in  the  closure  of  those  factories.

 This  measure  will  ensure  proper  running  of  factories  and  wil!  curb  the  disruptive  forces.

 There  are  people  in  our  country  who  encourage  strike  in  industrial  and  other

 undertakings  of  Government.  It  is  very  essential  to'‘protect  the  property  of  those  uander-

 takings.  This  Force  will  ensure  the  safety  of  those  undertakings.  We  know  that  this  type

 of  arrangements  exist  in  many  foreign  countries.  In  our  country  it  is  very  essential  to  have

 8  force  which  should  provide  protection,

 श्री  नम्बियार  मैं  इस  विधेयक  का  कड़े  शब्दों  में  विरोध  करता

 इसके  द्वारा  सरकार  राज्य  सरकारों  के  अधिकारों  को  कम  करने  जा  रही  मद्रास  मैं

 नवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  बहुत  बड़ा  उपक्रम  ट  वहां

 राज्य  सरकार  समी  प्रकार  की  सहायता  करती
 है  ।

 अब  वहां  केन्द्रीय  बल  होगा  ।  यह  एक

 उपक्रम  सुपर-राज्य
 बन  जायेगा  जहां  उसका  अपना  बल  होगा  ।  इस  बल  को

 सभी
 प्रकार  के

 अधिकार  प्राप्त  होंगे
 +  राज्य  सरकार  वहां  कुछ  नहीं  कर  सकेंगी  ।

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  काम  के  बारे  में  हमें  जानकारी  है  ।  उसके  सम्बन्ध  में  विधेयक  के

 समय  हमने  उसको  विरोध  किया  एक  सब-इन्स्पेक्टर  fret  भी  व्यक्ति  को  तंग  कर  सकता

 है  और  जों  चाहे  कर  सकता  है  ।  इसी  ate  का  मामला  मैंने  रेलवे  मंत्री  के  ध्यान  में

 लाया है  ।

 अब  इस  विधेयक  के  फलस्वरुप  देश  में  एक  बड़ी  औद्योगिक  अशान्ति  की  लहर  खड़ी  हो

 सकती  है  ।  अब  कामिक  संघों  के  अधिकार  at  कम  होंगे  ।  अब  दिल्ली  में  बैठे  आदेश  दिये

 जायेंगे  |  पहले  केन्द्रीय  सरकार  की  सी ०  आर०  पी०  रेलवे  सुरक्षा  दल  सेना  है  और

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  सभी  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार

 के  आते  जा  रहे  हैं  ।
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 अभी  19  सितम्बर  को  केरल  में  हमें  एक  अनुभव  हुआ  है  ।  वहां  श्री  गोविन्द  मेनन  ने

 कुछ  ऐसे  वक्तव्य  जो  बिल्कुल  निराधार  हैं  ।  उन्होंने  एक  वक्तव्य  में  कट्टा  था  कि  केरल  में

 दो  सरकारें  काम  कर  रही  अबे  इस  विधेयक  के  द्वारा  यह  औद्योगिक  सुरक्षा  दल  वहां  पर

 तनाव  करना  चाहते  हैं  ।

 कल  को  देश  के  बड़े-बड़े  उद्योगपति  मी  कह  सकते  हैं  कि  उनके  उपक्रमों  में  करोड़ों  रुपये

 की  सम्पति  है  ।  इसलिये  वे  भी  अपनी  ही  सेना  रखना  चाहेंगे  ।  प्रबन्ध  निदेशक  को  बहुत

 अधिक  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  ।  कार्मिक  संघों  का  तो  जैसे  गन्ना  घोंटा  जा  र
 उन्हें

 उच्चतम  न्यायालय  में  जाना  पड़ेगा  |

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  alt  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसे  अस्वीकार

 फ्र द  !

 Shri  Naval  Kishore  Sharma  (  [2058 )  Mr.  Chariman,  I  rise  to  support  this  Bill  It

 is  a  very  important  Bill,  because  it  has  been  brought  forward  at  the  opportune  time.  We

 We  are  in all  know  that  the  development  of  a  country  depends  on  her  100051 11811 58 11011,

 the  first  stage  of  industrilisation  We  can  put  to  an  end  to  monopolistic  trades  only  by
 industrialisation

 Industrial  undertakings  In  the  public  sector  are  of  vital  importance  to  usher  in

 economic  properity  in  the  country  Success  of  Public  Undertakings  depends  upon  their
 In  order  to  secure capacity  to  add  more  and  more  to  the  production  of  the  country.

 increased  production  in  these  undertakings  maintenance  of  industrial  peace  in  them  is  of

 paramount  importance,

 To-day  we  seo  that  there  is  no  peaceful  atmosphere  in  the  country  We  saw  the

 Central  Government  employees  token  strike  on  the  19th  September,  1968  Attempts  are

 made  by  certain  political  elements  to  disturb  the  peace  and  to  create  an  atmosphere  of

 discontentment  in  our  Public  Undertakings  We  have  seen  in  the  recent  past  that  certain

 State  Government  did  not  co-operate  in  maintaining  peace  in  industries  located  in-  their

 States  It  is,  therefore,  essent‘al  that  a  law  should  be  passed  to  strengthen  the  security

 arrangments  io  vilal  industrial  undertakings  The  present  Bill  which  aims  at  the  creation

 of  Central  Industrial  security  force  should  be  welcomed  by  all  parties

 उपाध्यक्ष  महान  पीठासीन  हुए

 ं  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Ch  air

 To  this  connection  1  may  add  that  creation  of  the  proposed  force  will  not  in-any  way
 encroach  the  juridiction  of  the  State  (00४६४१10151115,  Maintenance  uf  law  .and  order  will

 continue  to  bz  the  responsibility  of  the  State,  This  force  will  only  be  used  to  deal  ‘with

 sabotuces  and  also  for  the  protection  of  the  property  of  the  Central  Government,  ‘The

 General  Manager  of  a  Public  Undertaking  should  not  feel  helpless  in  the  face  of  a
 threat

 to  the  security  of  the  Public  Undertaking.  He  should  be  provided  with  a  force  to  meer

 euch
 a  threat.

 Problems  of  a  country  cannot  be  solved  by  slogans  only  We  will  have  to  become

 realistic  A  law  should  be  passed  according  to  the  need  and  situation  of  the  country

 J  would  like  to  draw  the  attention  of  the  Home  Minister  to  clause च  है  चिल
 न ्य  of  the  Bill

 which  says:
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 Notwith  s'anding  anytliing  in  any  other  law  for  the  time  being  io  force,

 any  legal  proceeding,  whether  civilor  criminal.  which  may  lawfully  be  brought  against
 anv  supervisory  officer  or  member  of  the  force  for  anything  done  or  intended  to  be  done

 under  the  powers  conferred  by,  or  in  pursuance  of,  any  provision  of  this  Act  or  the  rules

 thereunder  shall  be  commenced  within  three  months  after  the  act  complained  of  shall  have

 been  committed  and  not  otherwise;  and  notice  in  writing  of  such  proceeding  and  of  the

 cause  thereof  shall  b2  given  tae  p2rsaa  coazerazd  aad  his  supervising  officer  at
 least

 one  month  before  the  commencement  of  such  proceeding.

 Ithink  this  clause  of  the  Bill  appears  to  b2  contradictory  to  section  1¥7  of  the

 Criminal  Procedure  Code.  I  request  the  hon,  Minister  to  examine  this  clause.

 With  these  words  I  fully  support  the  Bil

 But  it  is  unfortunate  that  such Shri  Shiukre  (Panjim)  rise  to  support  the  Bill

 a  Bill  is  necessary  to  protect  (hese  wndertakings.  In  fact  Public  Undertakings  are  the

 property  of  the  people  and  the  rymoal  of  the  progress  of  the
 country  aod  it  is  our  duty  10

 prétect
 them  without  the  help  of  any  law.

 It  is  surprising  that  the  people  who  have  been  supporting  all  along  the  creation_as

 well  as  the  development  of  Public  Sector  Undertakings  in  the  country  are  now
 opposing

 In  fact,  the  people the  measures  that  provi-fe  for  the  protection  of  Public  Undertakings,

 who  support  the  Public  Secter  in  our  economy  should  8:50  support  the.  present  measures

 which  aim  at  the  creation  of a  Central  Force  for  the  protection  of
 the  Public

 Under=.

 takings.

 1  am  of  the  view  that  the  persons  having  faith  in  Public  Underiakings  should  be

 appointed  as  Chairman  of  these  Undertakings  or  should  be  takep  in  their  management

 Fhe  Central  Government  should  take  the  responsibilily  of  law  and  order  .  in  ‘the

 country  1  am  4  supporter  of  the  Unity  Government  in  the  country

 To-day  there  is  not  a  peaceful  atmosphere  in  thé  country  Workers  trade  unions

 take  the  Jaw  in  their  own  hands  and  try  to  cause  damage  to  the  Government  property
 Such  activities  shou'd  he  stopped  by  taking  suitable  measures

 sit  दी०  wo  द्वारा  उपाध्यक्ष  मुझे  दुल  के  साथ  इस  विधेयक

 का  विरोध  करना  पड़  रहा  है  क्योंकि  यह  भारत  के  aga  श्री  विद्याचरण  yet  द्वारा  प्रस्तुत

 किया  गया  है  ।  मैं  हूं  कि  भारत  युद्ध  मी  बचता  जा  रहा  भारत  के  विभिन्न

 राज्यों  में  इस  समय  विभिन्न  नामों  से  15  सेनाएं  है  ।  इतनी  सेनाओं  के  होते  हुए  हम  विभिन्न

 सरकारी  उपक्रमों  में  और  सेना  बनाने  जा  रहे  मैं  संहिता  हूँ  कि  औद्योगिक

 सुरक्षा
 दल  भी  इन  गैर-सरकारी  सेनाओं  के  समान  ही  होगी  ।

 अन्तर  केवल  यह  होगा  कि  यह

 सरकार  द्वारा  बनाई  जायेगी  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  सीमा
 सुरक्षा

 दल  नैतिक  आचरण  का  कुछ  उल्लेख  करना  चाहता  हुँ  ।

 मुझे  याद  है  कि  भारत  पाकिस्तान  संघर्ष  के  समय  ये  लोग  अपना  कार्य  स्थल  छोड़कर  भाग  गये

 थे
 ।

 इतना

 ही  जिन  क्षेत्रों  में
 ये  नियुक्त  थे  वहां  से  भागते  समय  a  लोगों  के  पशु  और

 i
 सामान

 ले  गाये  थे
 ।
 मैंने

 उस  समय  कुछ  क्षेत्रों  का  दौरा  ॥  साथ  aay  एक  स्थान  पर  a

 ns



 23  1800  केन्द्रीय
 औद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधेयक

 एक  व्यतीत  ने  बताया  था  फि  वे  लोग  मेरी  दो  भेस  हांक  वर  ले  ये  हैं  उन  लोगों  के

 कारनामे  जो  जनता  की  सुरक्षा  के  लिये  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  हूँ  कि  यहं

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  किस  प्रकार  का  व्यवहार  करेगा  |

 हम  मानव  हैं  प्रौढ़  हमें  अपने  पिछले  अनुभव  पर  निसार  करना  पढ़ता  है  ।  मुझे  एक

 सरकारी  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  पिम्परी  जाने  का  अवरार  मिला  था  ।  हां  पर  wh  अपने
 निर्वाचन  क्षेत्र  का  एक  कर्मचारी  मिला  art  उसके  अ्रचुरोध  पर  मैंने  उसके  साथ  अपना  चित्र

 खिचवाया  ।  मेरे  साथ  अपना  शिव  खि  चलाते  के  लिये  उप  करमचारी  को  मूलप्रति  कर  दिया

 गया
 ।

 उस  कर्मचारी  मे  पत्र  लिख  कर  मु  से  प्रार्थना  ay  कि  मैं  उसे  बचाव  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  इन  उपक्रमों  के  प्रबन्धक  पहले  ही  बहुत

 शाली  होते  हैं  ।  ये  लोग  प्रधान  मंत्री  waar  किसी  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  से  भी  अधिक

 शाली  होते  हैं  ।  अब  आप  केद्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  स्थापना  करके  उन्हें  और

 शाली  बना  रहे  हैं  ।  वे  पहले  ही  अपनी  शक्ति  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  शौर  यदि  उन्हें  और

 शक्तिशाली  बनाया  गया  तो  वे  और  अधिक  मनमानी  करेंगे  |

 इसमें  एक  ऐसा  खण्ड  है  जिसके  अनुसार  केन्द्रीय  औद्योगिक  tet!  बल  के  लोग  किसी

 उपक्रम  में  अनाधिकार  प्रवेश  करने  वाले  किसी  व्यक्ति  को  पकड़  सकते  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में

 पह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का  पता  कसे  चल  सकेगा  कि  किस  ब्यक्ति  ने  शभ्रनधिकार

 प्रवेश  किया  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  ये  लोग  इतने  अधिकार  दिये  जाने  के  अधिकारी
 नहीं

 क्योंकि  इसके  लिये  इनमें  योग्यता  ही  नहीं  हैं  ।

 सरकार  ने  सुरक्षा  के  लिये  रेलवे  सुरक्षा  बल  बनाया  है  ।  उस  पर  सरकर  बहुत  घन  व्यय

 करती  है  किन्तु  ag  अपने  भरसक  प्रयत्न  के  बावजूद  चोरियां  आदि  रोकने  में  पूरी  तरह  सफल
 नहीं  हो  पाया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  सरकारी  उपक्रम  पहले  ही  आर्थिक

 संकट  में  रहत ेहै
 और  घाटे  पर  चलते  हैं  ।  यदि  उनमें  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की

 व्यवस्था  की  जायेगी  तो  उनका  वित्तीय  भार  बढ़  जायेगा  और  उनकी  वित्तीय  स्थिति  पहले  से

 घौर  अधिक  बिगड़  जायेगी  ।

 इसमें  एक  प्रदान  और  पैदा  होता  है  ।  आज  हम  उपक्रमों  के  लिये  सुरक्षा  बल  की  व्यवस्था

 फ्र  रहे  कल  को  विश्वविद्यालयों  के  लिये  और  परसों  को  संसद  के  लिये  सुरक्षा  बल  की

 व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।  इस  प्रकार  इस  सुरक्षा  बल  व्यवस्था  का  कोई  अन्त  ही  नहीं  होगा  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  ये  सरकारी  उपक्रम  एक  परिवार  के  समान  हैं  ।  इनके  प्रबन्धकों  के  परिवार  के

 मुखिया  की  तरह  व्यवहार  करना  चाहिये  ।  उन्हें  तमंचा  रियों  के  साथ  परिवार  के  सदस्यों  के
 समान  सो  हादंपूर्णं  सम्बन्ध  बनाने  चाहिये  ।  इन  उपक्रमों  में  पुलिस  के  अधिकारों  वाले  सुरक्षा
 बल  की  व्यवस्था  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 हैं  ।  ये  लोग  किसी  भी  ब्यक्ति  को  बिना  किसी
 कारण  तंग  करेंगे  |  इस  प्रकार  भारत  में  पुलिस  राज्य  हो  जायेगा

 हमें  बल

 व्यक्ति  अपने  अ

 प्रयोग  के  स्थान  पर  एक  ऐसा  वातावरण  तैयार  करना  चाहिये  जिसमें  प्रत्येक
 शिकार  और  उत्तरदायित्व  को  बहुत  अच्छी  थ ह क  अ

 \q  समझ े॥
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 अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  यदि  नियुक्त
 करने  वाले  अधिकारी  को  ही  अपीलीय

 अधिकारी  बनाया  जायेगा  तो  यह  उचित  नहीं
 है  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  इस  विधेयक  को

 संवैधानिक  औचित्य  प्राप्त  तो  इसमें  कुछ  el  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिसमें  लोग

 वादी  समाज  में  स्वतंत्रता  पूर्वक  रह  सकें  |  प्रबन्धक  को  इतने  अधिक  अधिकार  देना  प्रजातन्त्र  में

 उचित  नहीं
 है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  विधेयक  से  वह  खण्ड  नितता  जाये  जिसमें  किसी

 उपक्रमक  में  अनधिकृत  प्रवेश  करने  वाले  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  करने  का  उपबन्ध  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  15  1968  /  21  1890  )

 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  then  adjourned  ti  tl  EJ rio  even  of  the  Clock  on  Friday  November  15,  1958/

 Kartika  24,  1890  (Saka),

 688,


